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प्रक्कथन 


भारत में प्रामोण विकास नामक इस सुगम पुस्तक को प्रकाशित करते हुए मुझे 
अत्यधिक हर्ष हो रहा है। भारत ज॑से देश में, जहाँ प्रत्येक पाँच व्यक्तियों में से चार व्यक्ति 
ग्रामीण हैं, ऐसे तिषम की आवश्यकता और भी अधिक है। किशोर छात्र-छात्नाओों की 
आकांक्षाओं तथा संवुद्धि-अभिलक्षणों को ध्यात में रखकर इस पुस्तक की रचना की गई है। 
आशा की जाती है कि यह पस्तक विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो रथा रहवीं भौर 
बारहवीं कक्षाओं में पढ़ते हैं बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। भारत में ग्रामीण विकास 
की समस्या से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर कार्य करने के लिए इन विद्यार्थियों के सामाजिक- 
आर्थिक परिप्रेक्य को विशाल बनाने में यह पुस्तक सहायक सिंद्ध हो सकती है। 

में 3० इकबाल सिह, वेज्ञातिक, भारतीय क्ृषि अनुसंधान संस्थान, मई दिल्‍ली का 
आभारी हूं जिन्‍्हींने हमारे निवेदेत पर इस पुस्तक की पाण्डुलिपि तंथार की । केस्द्रीय विद्या- 
लगों के प्रधाताचार्य श्री ए० के० रे तथा श्री बी० के० भिंग्स और (|जकीय बाल उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय, पूत्ता इन्स्टीट्यूट, नई दिल्‍ली के प्रधानाचायं श्री एम० के० चौधरी भी 
धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मौलिक पाण्डुलिपि की समीक्षा की और सुधार हेतु मल्यवान 
सुक्रॉध दिए । 


परिषद्‌, डा० टी० एन० चतुबंदी, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय आर० आर० 
कालेज, अलवर को भी आभारी है जिन्होंने पाण्डलिपि की विधीक्ष! की, और डा० आर० 
एन० गोयल की भी जिन्होंने पाण्डुलिपि का हिन्दी में अनुवाद किया । 


में सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अपने भूतपूर्व सहयोगी 
श्री बी० एन० पाल, रीडर, श्री धर्मपाल जैन, रिसर्च एसोसियेट तथा प्रोफेसर बी० एस० 
पारख के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने पुस्तक परियोजना पे लेकर इसको 
संपूर्ण करने तक प्रत्येक चरण पर अपना मुल्यवान योगदान दिया । 
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विषय प्रवेदा 


शहरी और ग्रामीण जनता के बीच असम्गनता बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों 
में धनी तथा निर्धन के बीच असमानता की खाई और बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई अस- 
मातता ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्तके लिए विकास 
कार्यक्रमों पर शी ध्ता मे कार्य करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पिछले 
25 वर्षो में विश्व के अनेक देशों में ग्रामीण विंकास के लिए विभिन्‍्म योजनाओं को कार्यान्वित्त 
किया गया है। भारत में इस दिशा में सामुदायिक विकास परियोजना के माध्यम से कृषि उत्पा- 
दन में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए एक शुरुआत की गई थी । 

कुछ वर्ष पूर्व तक कृषि उत्पादन और उससे मिलते-जुलते क्षेत्रों, जैसे पशुपालन, डेरी, 
वन, मत्स्य-पालन के विकास्त और मानवीय सुविधाओं ज॑से, पीते का पानी, सड़क, स्कू ले, अस्प- 
ताल, गाँवों को विद्युत आदि की सुविधा जुटाने को ही ग्राम्य विकास माता जाता रहा। 
विद्युत शक्ति का उत्पादन कर गाँवों को उपलब्ध कराना एक महत्त्वपुर्ण कार्य माता गया है। एक 
विज्ञेप मालव समुदाय (निधन ग्रामीण) की आर्थिक और सामाजिक उल्तति एवं जागृति के 
लिए ग्रामीण क्षेत्रों की उन्तति करती होगी। इस कार्यक्रम का लाभ निर्धन ग्रामीण तक पहुंचाया 
जाना है जिससे उसका जीवनयापन्र भलीभाँति हो सके और वह अपना विकास करने में समर्थ 
हो। अब ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार की अपेक्षा समग्र ग्राम संगुदाय के 
विकास पर अधिक बल देता है। पूर्ववर्ती विकास कार्यक्रश्तों से प्राप्त अनुभवों से योजवाकारों 
एवं प्रशासकों को ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में 
बड़ी सहायता मित्री है। 

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ([949) ते अपनी रिपोर्ट में ग्राम्य जीवन के महत्त्व को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है: "नगरों का विकास गाँवों में होता है और नगरवासी मिरंतर 
ग्रामवा्तिियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं । जब तक राष्ट्र का ग्रामीण जीवन कर्मठ हैं, तब तक 
ही देश की शक्ति और जीवन आरक्षित हैं। जब लम्बे समय तक शहर गाँवों से उनकी आभा 


/) भारत में ग्रामीण विकास 


और संस्कृति को लेते रहते हैं और बदले में कुछ नहीं देते (जैसा भारत में पिछली दो शताब्दियों 
से हो रहा है), तब वर्तमान ग्रामीण जीवन तथा संस्कृति के साधनों का ह्वास हीता जाता है 
और राष्ट्र की शक्ति कम होती जाती है ।” 

समग्र रूप में ग्राम्य विकाश प्राकृतिक और मानवीम दीतों ही साधनों के विकारा पर 
निर्भर करता है जिसकी क्रियान्विति एक परिभाषित दायरे में होती है। ऐसे साधन जो ग्रामीणों 
को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक हैं और जिनकी कमी है, उत्तको दूँढ़ता भी प्आम्य 
विकास में शामिल है। समग्र ग्राम विकास में केवल कृषि विकास अथवा क्ृपि उत्पादन में 
वृद्धि को ही शामिल नहों किया जाता । इसके अंतर्गत तो सभी उत्पादक कार्यों, जैसे द्वितीयक, 
तुतीयक एवं फसल उगाने के अलावा सभी प्राथमिक क्षेत्रों के विकास कार्य को शासिल किया 
जाता है। उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने के 
साथ-साथ पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करना भी आवश्यक है, तभी गरीबी को दूर किया 
जा सकेगा । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान हमारे लिए निएचय 
ही सहायक होंगे, परन्तु वे स्वत! ही. कार्य संपन्‍्त भहीं कर पाएँगे और मे ही जादू की छड़ी 
बनकर ग्राम्य विकास कर गरीबी दूर कर ज्केंगे। 

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को खंडों में हल नहीं 
किया जा सकता । इसे तो समग्र रूप भें ही सुलकाता होगा । एक-एक कर समस्याएँ लेने 
की अपेक्षा समग्र के एक भाग के रूप में इनको हल करता चाहिए । ग्राभ्य विकास के कार्यक्रमों 
को अपनाये समय लोगों की सामाजिक, आथिक ओर मनोव॑ज्ञानिक भावना को भी ध्यान में 
रखता होगा । आम्य विकास की योजना में कृषि के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता देनी 
होगी। डेरी, दूध देने वाले पशुओं का पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, घन विकास, यूभर 
तथा इससे प्राप्त पदार्थों, कुटीर एवं संघ उद्योगों तथा सड़क विकास यातायात और संदेशवाहनत 
की सुविधाओं, शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य फे विकास कार्यों पर भी समृचित ध्यान देना होगा। 
इस प्रकार की मिल्ली-जुली ग्राम्य विकास योजना ही ग्रामीणों की कार्यकुशलता में सुधार ला 
सकेगी । ग्राम्य विकारा के ये कार्यक्रम एक क्रम में ही लेने होंगे, क्योंकि इनको पूरा करने में 
सम्रय लगेगा। निर्धनों के विकास के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम कार्मशील होना चाहिए। 
ऐसी परियोजना बनाते समय साधनों की कमी को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ग्रामीण 
क्षेत्र अत्पविकसित हैं। सांधों की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, प्रेरणा की वीसी अथवा 
कार्यक्रम गठित करते के लिए आधा रभूत ढाँचे का अभाव, कुछ भी इसका कारण हो राकता है। 
इत सभी समस्याओं का हुल एक सम्ग्न ग्राम्थ विकास योजना में ही मिल सकता है। 


अध्याय 2 


भारतीय कषि का भौतिक परिपादर्व 


प्राकृतिक साधनों का देश के आर्थिक जीव॑च पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य 
अपने ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि कर सकता है। प्रकृति पर भी वह चाहे जितनी विजय प्राप्त कर ले, 
अन्तत्त: उसे अपने आधिक जीवन के विकास के लिए पृथ्वी से प्राप्त साधनों पर ही मिर्भर 
करना पड़ता है । भौतिक उपकरणों जैसे स्थलाकृतियों, मिटटी, जलवायु और वनस्पति एवं प्राणी 
समूह आदि प्राकृतिक कारकों के अंतर के का रण ही भूमि के प्रयोग, जनसंण्या के घनत्व, कृषि 
उपज, खबिज पदार्थ, जल और शक्ति की उपलब्धि देश के विभिन्‍न भागों में एक सी नहीं है। 


भोगो लिक स्थिति 


भारतीय गणतंत्रीय संघ एक विशाल देश है। इसका सम्पूर्ण भाग उत्तरी गोला में 
स्थित है। यह देश 8 उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश और 68 पूर्वी देशांतर से 97 
पर्वी देशांतर तक पीला हुआ है। यह दक्षिणी एशिया के केस में स्थित है और तीन अभियमित्त 
अप्नामान्य उपडद्ीपों में आकार में सबसे बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से विश्व के 
तभी देशों में इसकी स्थिति सबसे अधिक अनुकल है। उत्तर से दक्षिण को ओर इसकी लम्बाई 
3,2!4 किलोगीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक 
इसकी सीता !5,200 किलोमीटर लम्बी है। इसकी तटीय लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक 6,00 
किलोमीटर है। देश को आकृति जिकोण के समान है । हिमालय की पर्वतरसालाओं हारा यह 
एशिया के अन्य देशों से पृथक किया गया है और शेप तीन ओर स्ते समुद्र से घिरा हुआ है । 

भारत का क्षेत्रफल 32, 87, 782 बर्ग किलोमीटर है। सन्‌ 97] में हुई जनगणना 
के आधार पर इसको जनसंख्या 54, 79, 49, 809 थी। जनसंद्या की दृष्टि से विश्व का यह 
दूसरा बड़ा देश है और जनसंख्या फे घनत्व की दृष्टि से यह सातवाँ बड़ा देश है | यह 
गणतंत्र 22 राज्यों और 9 केच्र-शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। सन्‌ 97। की 
ज़वगंणता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 80,3 प्रतिशत थी | 


4 भारत में ग्रामीण विकास 


आकार बड़ा होने के कारण भारत को कुछ लाभ भी प्राप्त हैं। प्रथम, इतने बड़े क्षेत्र 
के कारण विभिन्‍त प्रकार के खनिज-पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। द्वितीय, जलवायु की 
विभिन्‍नता के कारण विभिन्‍्त प्रकार की फसलें उपजती हैं । इसके अतिरिवत इसको लम्बी 
तटीय सीमा के भी अपने कई आशिक लाश हैं। 


प्राकृतिक लक्षण 

स्थान वर्णन--भा रत की कूल भूमि के 0.,7 प्रतिशत भाग में पर्वतमालाएँ फैली हुई 
हैँ। पर्वतीय भाग की लगभग 95 प्रतिशत भूमि कृषि के लिए अनुकूल नहीं है । पर्वतीय भाग 
का लगभग दो-तिहाई भाग जम्मू व कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत आता है । शेष एक-तिहाई भाग 
पूर्वी भारत, उत्तर-पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में फैला हुआ है। 

भारत की कूल भूमि का 8.7 प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। यह पूर्वी भारत, मध्य 
भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में फैला हुआ है । 

भारत की कुल भूमि का 27.7 प्रतिशत भाग पठारी है। मध्य भारत में यह 50 
प्रतिशत है। शेप भाग उत्तर-पश्चिगी भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में स्थित है । 
कुल भूमि का 43 प्रतिशत मैदाती भाग है, जो समरत भारत में फैला हुआ है। मैदानी भाग 
लेती-बाड़ी के लिए बहुत उपयुक्त है । 

भारतीय उपभमहाद्वीप भूगध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके तीन भाग हैं । 
(!) हिमालय क्षेत्र, (2) सिधु-गंगा का मैदान, (3) दक्षिणी पठार । 

() हिमालय का क्षेत्र : यह भाग 2,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्व में 
व्रह्मपुत्र तक और पश्चिम में सिधु नदी तक के क्षेत्र में पाँच प्रदेशों की सीमाएँ आती हैं। जम्प्ू 
व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर-पूर्वी भाग में पश्चिमी बंगाल व 
असम के पवतीय क्षेत्रों में हिमालय का भाग फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में धरातल की ऊँचाई में 
240 से 320 किलोमीटर तक की शिन्तता थाई जाती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पर्वतीय है और 
इसमें कई ऊंची चोटियाँ हैं, यद्यपि विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट (8,848 मीटर) 
नेपाल में स्थित है। हिम से ढकी हुई हिमालय की पर्वत शूंखलाएँ तीन समानान्‍्तर श्रृंखलाओं 
में बंटी हुई हैं। इनमें अनेकों पठार और घारियाँ हैं। कुछ घाटियाँ, जैसे कश्मीर और कुल्जू 
को घाटियाँ बहुत ही उपजाऊ हैं। इसी क्षेत्रसे उन सभी नदियों का उद्गभ होता है जिनसे 
कृपि-सिचाई, विद्य त-उत्पादन तथा नौ-परिषहन होता है और इन्हीं पर आर्थिक विकास निर्षैर 
करता है। 


भारतीय क्षि का भौतिक परिपाए्वे $ 


आधिक दृष्टि से यह भाग' अत्यत्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पर्वतीय नमक, जिप्सम, 
कोयला, मेग्नेसाइट, डोलोगाइट और पैट्रोल आदि के बड़े भेडार हैं) इस भाग में कई प्रकार 
की उपज भी होती है । धान, गनता आदि फसलें तथा अनेक प्रकार के फल इस भाग में घिशेष- 
कर उपजते हैं । वन क्षेत्र भी बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है जिससे अच्छी मात्रा में लकड़ी 
प्राप्त होती है । 


(2) सिधु-गंगा का मैदान : यह भाग 244 किलोमीटर लम्बाई में और 24। से 
32] किलोमीटर त़क चौड़ाई में फैला हुआ है। सिंधु, गंगा और यमुना तीन नवियों के 
मेदानों ते यह क्षेत्र थता है। इस क्षेत्र के चार भाग हैं--- 

() उत्तरी प्रदेश (पूर्वी भाग को छोड़कर) (॥) गंगा का निचला मैदान (समस्त 
बिहार, हिमालय के क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग ) (॥॥) 
गंगा पार का मैदान (पंजाब के मैदान, राजस्थान और मध्य प्रदेश का निचला भाग) तथा 
(9) मस्भूमि का क्षेत्र (पश्चिमी राजस्थान) | यह क्षेत्र सबरो अधिक उपजाऊ है। यहाँ 
चिकनी मिट॒दी की मोटी तह जमी होती है जो बहुत उपजाऊ होती है और थ्रत्येक प्रकार की 
फ़सल उपजाने के लिए उपयुक्त होती है । यह मंदानी भाग विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ 
मंदानों में गो एक है और इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी वहुत अधिक है। 

(3) वक्षिणी पठार : यह क्षेत्र सिधु और गंगा के मैदान से विध्याचल और सतधपुड़ा 
की पर्वत शांखलाओं द्वारा पृथक किया गया है । ये शंखलाएँ 500 से लेकर 335 मीठर तक 
ऊँची हैं और लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। इस क्षेत्र में राजस्थान 
के दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, मध्य भारत का सम्पूर्ण पठारी भाग, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय 
और पठारी भाग, छोटा नागपुर, उड़ीसा के कुछ जिले, महाराप्ट्र का कुछ भाग और दक्षिण 
कोंकण आदि शामिल हैं । इस भाग में अधश्रक, लोहा, कोयला, मंगनीज, ताँबा आदि बहुमुल्य 
खतिज पदार्थों का भंडार है। भवन-निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले अनेक प्रकार के पत्थर 
जैसे लाल पत्थर, चूना; संगमरमर आदि भी इस भाग में पाए जाते है । 

पठारी भाग के एक ओर पूर्वी घाट हैं जिमकी औसत ऊँचाई 60 मीठर है और दूसरी 
ओर पश्चिमी घाट हैं जो धरातल से 95 से |220 मीटर तक ऊंचे हैं। कहीं-कहीं पर तो 
यह 2440 मीटर तक ऊँचे हैं। पठार के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं । इन पहाड़ियों 
पर ही पूर्वी और पश्चिमी घाटों का भिल्राप होता है । महानदी, ग्ोवाबरी, कृष्ण और 
कावेरी इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। ये सभी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। ये 
नदियाँ वरसाती वदियाँ हैं। बरसात के दिनों में ये किनारे तोड़कर बहने लगती हैं, लेकित शेष 
मोसमों में ये लगभग सूखी रहती हैँ; इस कारण सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं हैं । 


है भोरत में ग्रामीण विकास 


पश्चिमी धाठ और अरब सागर के बीच एक पत्तली टुकड़ी है, जो कुछ स्थानों पर 64 
किलोमीटर चौड़ी है। इस दुकड़ी का नाम है पश्चिमी तटीय मंदान । बरसात में बाढ़ के पानी 
के द्वारा उपनाऊ मिटटी बहाकर यहाँ लाई जाती है। इसलिए यह भू-भाग वन क्षेत्रों, बागानों, 
नारियल और ताड़ के वृक्षों, काजू, केला, आभ, पाइन एपल, रबड़, चावल, विभिन्‍न प्रकार के 
मसालों के लिए प्रसिद्ध है | पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक और अधिक चौड़ा 
तदीय मैदान है। इसका नाम है पूर्वी तटीय मैदान । इस मैदान में चावल, गन्‍्ता, जूट; नारियल, 
आम तथा केले की अच्छी पंदावार होती है । 


जलवाय 

भारत की जलवायु समीप के दो पड़ोसी क्षेत्रों से प्रभावित होती है । उत्तर में हिमालय 
पर्वत से महाद्वीपीय जलवायु और दक्षिण में महासागर से प्रभावित उष्ण मौनसूनी जलवायु 
रहती है। भारत के बड़े आकार और स्थिति के कारण यहाँ की जलवायु में विविधता पाई 
जाती है। राजस्थान के गंगानगर जिले में तापक्रम 49? सी हो जाता है, जबकि कश्मीर में 
न्यूततभ तापक्रम लगभग 4" सी रहता है। पूरे वर्ष में भी तापक्रम एक स्थान पर एक-सा नहीं 
रहता । इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान में मई मास 
में तापक्रम 50? सी तक पहुँच जाता है, जबकि जनवरी मास में यहु गिरकर लगभग 37 सी 
तक आ जाता है। 

भारत में वर्षा पूरे वर्ष में लगभग [4 सेमी० होती' है, अर्थात्‌ प्रति हैबट यर भूमि 
पर लगभग एक लाख कफिविटल जल प्राप्त होता है। लेकित इसमें भी चिविधता पाई जाती है । 
राजस्थान के मस्भूमि क्षेत्र में वर्षा ।2.5 सेमी० और असम के पव॑तीय क्षेत्र में लगभग 
00 सेमी० तक होती है। यह भी देखा गया है कि कुछ वर्षो में देश के कुछ भागों में सूखा 
पड़ जाता है, जबकि अन्य भागों में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है जिससे वे बाढ़ग्रस्त हो 
जाते हैं | 

भारत में वर्ष को मोटे रूप से चार ऋतुओं में बाँठा जा सकता है : () शीत ऋतु---- 
दिसस्व॒र से मार्च तक, (2) ग्रीष्म ऋतु--अप्रैल से मई तक, (3) वर्षा ऋतु-- जून से प्रारम्भ 
होकर सितम्बर तक, (4) शरद ऋतु--अक्तूबर से नवम्बर तक । 


कृषि क्षेत्र 
भारत के कृषि और पश्चु क्षेत्रों का ति्धारण करने में वर्षा, तापक्रम, अक्षांश, देशांतर, 
प्राकृतिक वनस्पति, मिद॒टी, फूसल और पशु सम्पत्ति पर विचार करता होगा। बहुत से लेखकों 
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ते भारत को विशेष क्रपि क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए स्थलाकृतियाँ, जलवायु और जन- 
संख्या के घनत्व को आधार बनाया है । नेशनल सम्पल सर्व संस्था ने देश को 25 मुख्य कृषि 
क्षेत्रों में और 66 उपक्षेत्रों में बाँठा है । इसके लिए प्रत्येक राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, जिले 
और जिले के भागों को एक सी जनसंख्या के घनत्व और फसल की प्रक्ृति तथा समुद्र के स्तर 
से समान ऊँचाई, यातायात और संदेश वाहुत की सुविधाओं को आधार माना है । 

डा० एम० एस० रतधावा के अनुसार भारत को निम्न क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित 
किया जा सकता है : 

(4) समशीतोष्ण हिमालय प्रदेश : यह प्रदेश दो भागों में बाँठा गया है--- 

(क) पूर्वी हिमालय प्रदेश : इस क्षेत्र में असम की मिशभी पहाड़ियाँ; सिक्िकिस और 
भूटान शामिल हैं । बाहरी भागों तथा साल के घने वनों में वर्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ 
मुख्यतः चाय की पैदावार की जाती है लेकिन कुछ भागों में धान की भी खेती होती है। 

(सर) पहिचम्ती हिमालय प्रदेश : इस क्षेत्र में कुमाऊँ, गढ़वाल, शिमला, कुल्लू तथा 
काँगड़ा की घाटियाँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू ब कश्मीर प्रदेश शामिल हैं। यहाँ की जलवायु 
शुप्क है परन्तु उत्तरी भाग में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है । बागबानी से संबंधित फल- 
फल, विश्वेपषप से वादाम, सेब, चैरी, आड़ , खुमानी, नाशपाती और बेर की पैदावार यहाँ 
अधिक होती है। आलू , मक्का और धान की खेती इस क्षेत्र की प्रधानता है और पालतू पशु 
जैसे बकरी और भेड़, मांस और ऊपत प्रदान करते हैं। शहद के लिए मक्खियों को भी पाला 
जाता है। 

(2) उत्तरी शुष्क अथवा गेहूँ का प्रदेश : इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, 
उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग तथा राजस्थान 
शामिल किया गया है। वर्षा की औद्लत 75 सेमी० से भी कम रहती है । कह्टींकहीं पर तो 20 
सेमी० से भी कम वर्षा होती है। गेहूँ, जो, चना, मवका, ज्वार, बाजरा और कपास यहाँ को 
प्रधाव फसले हैं। ऊँठ, घोड़ा, गधा, भेड़ और बकरी इस क्षेत्र के मुख्य पशु हैं। 

(3) पूर्वी नम अथवा चावल का प्रदेश : इस क्षेत्र में असम, मेघालय, ज्िपुरा, मणिपुर, 
पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु, केरल; और 
पूर्वी मध्य प्रदेश शामिल हैं। यहाँ औसत वर्षा 50 सेमी० रहती है। चावल, जूट, गन्ता, 
चाय आदि यहाँ की मुख्य उपज हैं । भैंस यहाँ का भरेलू पशु है । 

(4) पश्चिमी नम्त अथवा मालाबार क्षेत्र : इस क्षेत्र में केरल, पश्चिमी तटीय पटुटी, 
कनाटक ओर उसके समीप के क्षेत्र शामिल है । वर्षा का औसत 250 सेमी० है। यहाँ की 
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मिट्टी लैटराइट है। इस क्षेत्र में बागान की ही प्रधाव फसलें हैं। यहाँ नारियल की पैदावार 
सबसे अधिक होती है। सावा (टेपीओका ), काजू, सुपारी, रबड़, मसाले, काली मिचे और 
इलायची की पैदावार के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। चावल यहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ है 
और इसकी खेती की जाती है। 

(5) वक्षिणी (मध्यम वर्षा घाला) अथवा भोठे अनाज (मिलठ) वाला क्षेत्र: 
दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी गृज॒रात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आस्श्न प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, 
पूर्वी महा राप्ट्र और कर्नाटक का भाग इस क्षेत्र में शामिल हैं। वर्षा 50 सेमी ० से 400 से मी० 
तक होती है | ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरंडी तथा कपास की उपज की जाती है। यहाँ की 
मिट्टी कुछ भागों में लैटराइट और कुछ में काली है! ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाता है । 
लेकित यह ऊत अच्छी किस्म की तहीं होती । 


मिद॒टी के प्रकार 

बोलकर (५४०००६८७ ) ने 893 में और लेदर ([.&त0/) ने 898 में भारत में 
पाई जानते वाली मिट्टी को चार मुख्य भागों में वर्गीकृत किया था। (।) सिंधु-गंगा के मैदान 
में पाई जाते वाली जलोढ़ मिट॒टी, (2) कपास के लिए उपयुक्त काली मिट॒टी, (3) लाल 
मिट॒टी और (4) लैटराइट मिट्टी । अखिल भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण समिति की हाल की 
दिपोर्ट के अनुसार मिट॒टी को 8 वर्गों में वर्गक्रत किया गया है। यह समिति भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद द्वारा गठित की गई थी। मिट॒टी के ये आठ वर्ग हैं--जलोढ़, मरुस्थल्रीय, 
क्षारीय, पास और दलदली, काली, लाल, लेटराइट और पव॑तीय मिट्टी । 

(।) जलोढ़ मिटटी --यह सिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, पर्श्चिमी बंगाल, उड़ीसा, 
तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है! इस मिट्टी में विधिध प्रकार के नमक पाए जाते हैं 
और अनेक प्रकार की फसलें जैसे चावल, गत्ता, तम्बाकू, केला, कपास, गेहूँ, मक्का, तिलहन, 
सब्जियाँ और फल उगाने के लिए उपयुक्त है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर 
यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है। ु 

(2) मरुस्थलीय मिद्दी--यह मिट॒टी शुष्क और अर्द्ध-शुप्क भूमि में पाई जाती है। 
राजस्थान के बड भागों, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में महु पाई जाती है। सिधु घाटी और 
अरावली की घाटियों के बीच के भागों में यह्‌ मिट॒टी मिलती है। थार महभूमि अकेली ही 
,06,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है । धूलतशील लवण की अधिक मात्रा, प्रज्वलन ताप 
की की, कैल्शियां बतवोनिट का विविध प्रतिशत इस भिद्ंढी वंगे विशेषताएँ हैं। पानी की 
कमी के कारण कुछ ही फसलों जसे ज्वार, बाजरा तथा मकक्‍का की पैदावार होती है । 
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(3) क्षारीय मिद्टी--उत्तरी भारत के लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 
यह मिद॒टी पाई जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भहाराष्द्र 
में यह मिटटी मिलती है। अनुमानित रूप से 2,503 वर्ग किलोमीटर भूमि उत्तर प्रदेश और 
2,000 बर्ग किलोमीटर भूमि पंजाब में ऊत्तर बन चुकी है। यह मिट्टी रेतीली और दोमट 
है। क्षारीय मिट्टी में नाइट्रोजव और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। यह मिट॒दी अत्यंत 
अभेद्य है और जल को सोखने की बहुत कम शक्ति रखती है। इस मिट्टी से अनेक प्रकार की 
फसलें जैसे चावल, गेहूँ, कपास, केला, बरसीम, नारियल और तम्बाक्‌ उगाया जाता है । 

(4) पास और दलदली मिद्टी--यह मिट॒टी लगभग 50 वर्ग किलोमीटर पर 
पाई जाती है । आद भू-भागों में जैव पदार्थों की बड़ी मात्रा में तह जम जाने से यह मिद्टी 
बनी है। वर्षा ऋतु में यह मिट्टी जल से डूबी रहती है । इस मिट॒टी का रंग काला होता है ! 
यह भारी और एसिड युक्त होती है और इसमें 0 से 40 प्रतिशत जैव तल विद्यमान रहते 
हैं । इस मिट॒टी में धान की खेती होती है। 

दलदली मिट्टी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार के केन्द्रीय भाग, उत्तर प्रदेश में अल- 
मोड़ा जिला और तमिलनाडु के दक्षिणी-पूर्वी तट में पाई जाती दै। लगभग 8 प्रतिशत जैब 
पदार्थ इस मिट्टी में मिलते हैं । 

(5) काली सिद॒टी--यह्‌ मिट्टी लगभग 5,46,000 वर्ग किलोमीटर भ्रृमि में पाई 
जाती है । यह आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्माटक, गुजरात, मध्य प्रवेश, तमिलसाडु, राजस्थान 
तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है | इस मिट॒टी में लौह, कैल्शियम और काबंनिट्स 
के तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं । परत्तु फासफोरस, नाइट्रोजन और जैव पदाथ कम 
मात्रा में पाए जाते हैं । चीका और गहरे रंग वाली इस मिट्टी में कपास, गेहेँ, मिर्च, अलसी, 
ज्वार, तम्बाक और कृसुम्भ की खेती होती है । 

(6) लाल मिद्दी--यह मिट॒टी लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैली 
हुई है। तमिलनाडु, कमाटिक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोआ, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर और 
उड़ीसा में यह पाई जाती है। बिहार के संधाल परगना, पश्चिमी बंगाल के बॉाँक्रा जिले . 
के बीरभूमि गाँव में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झाँसी, बाँदा, हमीरपुर और त्रिपुरा में भी यह्‌ 
मिट॒टी फैली हुई है । लाल मिट्टी की गहराई, रंग और उ्रापन इच स्थानों में भिन्‍्त-भिन्‍्न 
हैं । सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने पर इस मिट्टी से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। 

(7) लेटराइट मिद॒टी -- लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में यह मिट्टी फैली हुई 
है । मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्ताटक और असम के कुछ भाग में यह 


(0 क्षारत में ग्रामौण विकास 


मिट॒टी पाई जाती है। यहूं मिद॒टी उर्वरा नहीं है। इस मिट॒टी में साइट्रोजन, फासफोरस, 
पोटाश और जेब पदार्थों की कभी पाई जाती है । 

(8) पर्बतीम मिददी-लगभग 3,300 वर्ग किलोमीठर क्षेत्र में यह मिटटी फैली 
हुई है। मुख्यतः यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी 
बंगाल, अतम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड भादि में पाई जाती है। चूने की 
कमी और एसिड की अधिकता इस मिद्टटी की विशेषता है। अच्छी वर्षा वाले भागों में मिट॒टी 
उबरा होती है और बागवानी की उपज के लिए उपयुक्त रहती है। धातत की खेती भी इस 
प्रिद्‌दी में की जा सकती है । 


अध्याथ 3 


सामाजिक संरचना, जनसंख्या तथा बरोज़गारी 


सामाजिक हांचा और गाँव 

ग्रामीण विकास कार्यक्रम भें भारतीय सामाजिक ढाँचे में गाँव की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
है। गाँव से ही सामाजिक विकास कार्यक्रम शुरू होते हैँ | इसका क्या कारण है) ग्रामीण 
समाज ही भारत है और कई दशकों तक रहेगा। राष्ट्र की 80 प्रतिशत से भी अधिक जनता 
अभी भी गाँवों में रहती है। अभी भी 4,389 लाख भारतीय गाँवों में बसे हुए हैं। सन्‌ 97 
की जनगणना के आधार पर भारत के 5,67,338 गाँवों में भारतीय जनता निवात्त करती 
है । एक गाँव की औद्नत जनसंद्या 952 है। 5,67,338 गाँवों में से 8,52,023 गाँवों 
की आबादी 500 ते भी कम है, जबकि इस संख्या के लगभग आधे गाँवों में 200 से भी 
कम की आबादी है। राष्ट्रीय आय का 44 प्रतिशत भाग ऋषि से प्राप्त होता है और काफी 
अच्छा प्रतिशत ग्रामीण उद्योगों से । कृषि और उद्योग दीतों का ग्रामीणों द्वारा ही प्रबंध किया 
जाता है| 


जाति प्रथा 

जाति प्रथा हि सपराज की एक विशेषता है। हमारे देश में यह एक प्राचीनतम 
सेस्था है। “जाति परिवारों अथवा परिवारों के समूह का गुट है जिसको एक ताम्र दिया जाता 
हैं और जो एक विशेष पेशे से जुड़ा होता है।” हिन्दू समाज चार भुख्य जातियों में बँटा हुआ 
है (।) ब्राह्मण धार्मिक क्ृत्यों को कराते हैं। वे आध्यात्मिक लेता भी कहलाते थे, (2) 
क्षत्रिय रणक्षेत्र में कुदते थे और देश के प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में संभालते थे, (3) 
वेश्य व्यापार और व्यवसाय को चलाते थे और (4) शूद्र शारीरिक कार्य करते थे तथा अत्य 
तीनों जातियों की सेवा करते थे | जाति प्रथा का आधार यह है कि “जम्म द्वारा ही व्यपित के 
सामाजिक और परेलू संबंध भिर्धारित होते हैं और जीवन पर्मत उसे खानपान, वेशभूषा, शादी- 
विवाह के लिए उस जाति में प्रचलित रीति-रिवाजों को अपताता पड़ता है।” जाति प्रथा ते 


(2 भारत में ग्रामीण विकास॑ 


ही संभवतः श्रम विभाजन को जन्म दिया है । विकास के प्रारंभिक चरणों में जाति प्रथा कठोर 
और वंश परंपरागत नहीं थी । परन्तु बाद में यह पूर्ण रूप से कठोर और बंश परंपरागत 
बन गई | किसी को भी अपनी जाति छोड़कर अपने से ऊंची जाति को नहीं अपनाने दिया 
जाता था और अंतर्जातीय विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध था । 

हिन्दूं समाज के सदस्यों में जो मतमुदाव और कड़वाहठ पाई जाती थी उसका बहुत 
कुछ कारण जाति प्रथा है। यहाँ तक कि हिन्दू जाति का टुकड़ों में बँट जाना भी इसी जाति 
प्रथा के कारण ही हुआ। भाग्यवश यह प्रथा अब टूटती जा रही है और पश्चिमी विचारों 
तथा आधुनिक सभ्यता के कारण अब यह बहुत सीमा तक टूठ चुकी है। यातायात के साधनों के 
विकास से गाँवों को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया है। अब गाँववासी अंधविश्वास, अज्ञानता और 
रूढ़िवादिता से मुक्ति पा रहे हैं । उच्च जाति के लोग भी अब आशिक परिस्थितियों के कारण 
उन कार्यो को करने लगे है जिन्हें पहले वे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते थे। शिक्षा के 
विकास और जागृति के कारण जाति प्रथा छिन्त-भिन्‍न होती जा रही है | गाँधीजी के अछतो- 
द्वार आंदोलन ने जाति प्रथा को तोड़ने में बहुत मदद पहुँचाई है। भारतीय संविधान ने 
छआछ्त को दण्डन्तीय अपराध माना है और इसलिए यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही 
हमारे देश में जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। 


संयुक्त परिवार प्रथा 


भारतीय सगाज की एक विशेषता संयुक्त परिवार प्रथा भी है। भारत में यह एक 
बहुत ही प्राचीन संस्था है । आमतोर पर देश में आर्थिक इकाई व्यक्ति या मूल परिवार त 
होकर संथुक्त परिवार ही है। कुछ समय से लोगों का कुकाव मूल परिवार की ओर हो रहा 
है जहाँ उपार्जक अपनी पत्नी तथा बच्चों रहित अलग रहना पसंद करता है। परन्तु रांयुकत 
परिवार अब भी एक महत्त्वपूर्ण पारिवारिक प्रथा वनी हुई है | संयुक्त परिवार में सबसे वयोवुद्ध 
पुरुष परिवार का मुखिया होता है और अन्य पुरुष एवं हत्री सदस्य उसकी आज्ञा का पालन 
करते हैं | दूसरे शब्दों में संयुक्त परिवार के अन्दर अपने आश्रितों सहित एक से अधिक उपार्जक 
होते हैं और वे अपनी आय तथा याधनों को इकट्ठा रखते हैं। 

अभी कुछ वर्षों से संयुवत परिवार प्रथा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है । यद्यपि 
अभी भी यह पारिवारिक जीवन का सुख्य रूप है, तथापि अलग रहने वाले लोगों की संख्या मे 
वृद्धि होती जा रही है। अब पति, पत्नी और उनके बच्चों से ही परिवार कहलाता है | परिवार 
की इस प्रकार की परिशापा के दो कारण बताए जाते हैं : (।) तरुण, शिक्षा प्राप्ति के पश्चात, 
शहरी जीवन का अभ्यस्त हो जाता है और सरकारी नौकरी अथवा शहर में रहकर व्यापार 


सामाजिक संरचना, जनसंख्या तथा बेरोजगारी ॥3 


करने के लिए शहर में ही बस जाता है। इस प्रकार उसे संयुक्त परिवार को छोड़ना पढ़ता है । 
(2) एक व्यक्ति को अपला, अपनी पत्नी और बच्चों का जीवन-यापन करने के लिए साधन 
जुटाना आसान होता है, लेकित संयुक्त परिवार के लिए साधन जुटाना बहुत कठिन हो 
जाता है । 

पंथुक्त परिवार का विधटन जाति प्रथा के विघटत से भी अधिक तेजी से हो रहा है, 
क्योंकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि की गति बहुत अधिक है । इसके अलावा भारत में तेजी से 
फैलते व्यवितवादी विचारों का भी प्रभाव पड़ रहा है। 


जनसंख्या 

जनसंख्या के आकार और रचता से देश की आशिक रुमृद्धि जुड़ी हुई है। अत्यंत 
सीमित जनसंख्या होने से देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता । 
इसके विपरीत यदि जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा हो तो देश के साधन इस बड़ी संख्या के 
बीच बेंठ जायेंगे और प्रति व्यक्ति आय कमर हो जायेगी । जनसंख्या वी दृष्टि से भारत विश्व 
का दूसरा रावसे बड़ा देश है, परन्तु यह गरीब देशों में से भी एक है । 

सम्‌97! की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या 54.8 करोड़ थी । यह 
विश्व की जनसंख्या की 4 प्रतिशत थी, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत ही 
भारत के पास है । 977 के मध्य में भारत की अनुमातित जनसंख्या 62 03 करोड़ थी। 


वृद्धि को दर 

तालिका 3.] को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ 92] के जनगणता वर्ष के 
अतिरिक्त सभी जनगणना वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि दर निरंतर बढ़ती गई है।परव्तु 
96| में आशचर्मजनक वृद्धि दर पायी गयी। इसका कारण जणगणता अध्रिकारी 
यह बतलाते हैं कि जनगणना में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि के कारण नहीं, वरल्‌ मृत्यु दर में 
तुलनात्मक भारी कमी होने के कारण हुई है | जन्म दर 90]-| में 49,2 प्रति हजार थी 
और 97]-75 में 35.5 हो गई। इसकी तुलना में मृत्यु दर [90-] में 42,6 प्रति 
हजार थी और यह 97!-75 में घटकर 5,0 प्रति हजार हो गई। मृत्यु दर भ॑ कमी 
जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार सुविधाओं से ही संभव हुई है। इन सुविधाओं में वृद्धि हुई है। 
जनसंख्या सें वृद्धि निरंतर हो रही है । परिणामस्वरूप जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि हो रही 
है। सन्‌ 497। में यह घनत्व बढ़कर 78 प्रतिवर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत क्रपि- 
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तालिका 3.] 


90-97! की जनसंएया वृद्धि दर 


्िीयण-न्न3»- 


जनगणना. कुल जन- प्रति 000 .ग्राप्तीण हहरी ज़न-. दस वर्षों में 
का वर्ष. संदख्या पुरुष-स्त्रियों जनसंख्या... संख्या चुद्धि फी दर 


(लाखों में) कीसंदया (लाखों में) (लाखों में) (प्रतिशत) 


90] 2384 972 है. कक] 259 भजन प-+ 
9[7] है. 26.8 । 904 2262 259 -9.75 
92व 237.3 955 220 2 28[ “-9,3[ 
)93] 2790 950 2435 335 -4.00 
]94] 387 945 2745 442 -44.22 
95] 36[] 946 2987 524 3,34 
96| 43972, 94] 3603 789 _+2,5] 
]9734 5482 930 839] ]09 24.80 
977 (मध्य) 6203 नल न्ज+ +-+> --3,2[ 





प्रधान देश पाना जाता है। इसकी 80.] प्रतिशत जनसंणझ्या गाँवों में रहती है और केवल 9,9 
प्रतिशत शहरों में रहती है । सन्‌ 97 तथा पहले की जनगणना वर्षो में दी गई लिग दर से 
स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों की संझंया स्त्रियों से अधिक है। भारत में यह विशेषता बहुत 
लम्बे समय से चली आ रही है। इसका कारण यह्‌ बताया जाता है कि लड्कों का जन्म 
लड़कियों की भपेक्षा अधिक होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक लड़कों की अपेक्षा लड़कियों 
की मृत्यु भी अधिक होती है। विदेशों में इस आयु के पश्चात्‌ लड़कों की मृत्यु लड़कियों कौ 
तुलना में अधिक होती है। फलस्वकूप लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में इस आयु के 
पश्चात्‌ अधिक हो जाती है। परन्तु भारत में प्रजनन की आयु वाली स्त्रियों की मृत्यु दर इतनी 
ऊंची रहती हैं कि बाद की आयु में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक हो जाती है। जनन- 
गणना के आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साक्षरता की प्रतिशत में भी कोई 
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विशेष वृद्धि नहीं हुई है। 96] में यह 24.0 प्रतिशत थी जो 97 में बढ़कर 29.4 प्रतिशत 
हो गई | 


जनसंख्या का पेशिवर विभाजन 


जनसंख्या के पेशेवर विभाजन से सामान्य रूप से देश के आ्िक विकास की फलक 
देखी जा सकती है, जिसे तीन श्रेणियों में बाँठा जा सकता है- प्राथमिक, ट्वितीयक और 
तृतीयक क्षेत्र | प्राथमिक उद्योगों में कृषि, वतत और मछली अद्योग आते हैं। द्वितीयक 
उशोगों में तिर्माण, उत्खतत व भवन निर्माण को शामिल किया गया है और तृतीयक उद्योगों 
में वाणिज्य, यातायाद सेवाओं और अन्य आशिक कार्यों को शामिल किया गया है । भारत की 
जनसंख्या का व्यवसाय की दृष्टि से वर्गीकरण इस तालिका में दिखाया गया है : 


तालिका 3.2 


फायरत व्यक्षिययों का व्यावसायिक विभाजन 


कसी जाओ अीना.-_-_.»००-----+ - # ०० .....+.........0.२ ७3० ७७+ ४म जी --+ “--ज्फ-एक 8 अं अब.“ “- १७७७ 3 कला फ-फ- 3 /ग 2.28... ०० एक कक, ०००-------नक पु). ००-33.» ७०० ० एए पा. ०--ान नमन कं 


प्रतिशत 
90] 9]] 92] 93] 94] 95] 96] 97[ 
(क) प्राथमिक श्रेणी 7.8 74.9 76,0 74.] 73.7 73:33: अंत 
!. क्पक 50.6 49.8 44.4 45.0 प्राष्प 50.0 52.8 43.3 


2. कृपि श्रमिक 6.9 20.6 [7.4 24.8 नहीं हैं 9.7 6.7 26.4 
3. पशुपालन, वन, 


मत्स्य आखेट 
व पौधारोपण 4.3 4.5 4.2 4.9 जी 300 0४ 
(ख) द्वितीयक 82.6 ]].] 0.4 0.2 0.6 !.7 .2 
श्रेणी 
(प) तुृतीयक श्रेणी 5.6 4.0 3.6 5.] 7,.3 6.0 ]6,7 


कुल श्रमिक 00.0 00,0 00.0 00.,0 00,0 400,0 00.0 
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सन्‌ 97[ की जतगणना के अनुसार भारत में कार्यरत व्यक्तियों को संख्या लगभग 
]8 करोड़ थी | इस संख्या का 72. प्रतिशत प्राथमिक श्रेणी अर्थात्‌ कृषि, वन और मत्स्य 
कार्यों में, ।,2 प्रतिशत द्वितीयक श्रेणी के व्यवस्तायों में और 6,7 प्रतिशत तृतीयक श्रेणी के 
व्यवसायों में लगा हुआ था। यद्यपि इन आँकड़ों से प्रत्यक्ष रूप से तुलना नहीं की जा सकती, 
वंधोंकि विभिन्‍न जनगणना के वर्षों गें परिभाषाएँ बदलती रही हैं तथापि इनसे यह तो स्पष्ट 
हो जाता है कि इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कृषि पर आश्रित कार्यरत व्यक्तियों 
का प्रतिशत कुछ देशों में इस प्रकार है--संयुक्त राज्य अमरीका 6, यूनाइटेड किगडम 9, 
सोवियत संघ 50, जापान 36, पश्चिमी जमंती 0 और फ्रांस 20। यद्यपि भारत में 72 
प्रतिशत कार्य रत व्यक्ति क्रुषि कार्य में लगे हुए हैं लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। 
संयूक्‍त राज्य अमरीका की तुलना में तो स्थिति बहुत ही गम्भीर है | वहाँ 0 प्रतिशत से भी 
कम लोग क्रषि उत्पादन में लगे हुए हैं। वे इतना उत्पादन करते हैं कि एक कृषक द्वारा 20 
अमरीकी तथा विदेशी व्यक्तियों के लिए आवश्यक खाद्यान्त उपलब्ध हो जाता है । 


बेरोजगारी 

भारत में बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। 
तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, अपर्याप्त औद्योगिक विकास और देश के विभाजन ने बे रोज- 
गारी की समस्या को गम्भीर बना दिया है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य 
मानव साधनों का पुर्णतम उपयोग और रोज़गार के साधनों का पर्याप्त विस्तार करता है। 
पंचवर्षीय योजनाओं के इस प्रशंसनीय उर्ृेश्य के बावजूद एक योजना अवधि से दूसरी अवधि 
तक वेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। पिछले दो दशकों में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही 
विकट वन चुकी है और देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो चुकी है। हमारे 
सप्राज के लिए इस समस्या का बना रहता, मानव साधनों का पुर्णझूप से उपयोग न करना 
और मानव शक्ति की योजना को कार्यान्वित न करने का सूचक है । बेरोजगारी ग्रामीण और 
शहरी दोनों क्षेत्रों में है। योजना आथोग के सदस्य डा० राजकृष्ण के अनुसार 972-73 के 
वर्ष में बेरोजगारों की संख्या 204 लाख थी जो पूरी तरह वेकार थे । अन्य किसी भी देश की 
तुलना में हमारे देश की यह समस्या बहुत ही गंभीर बन चुकी है। जुलाई976 में रोजगार 
कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 97.4 लाख थी। 962 से अब तक की अवधि 
में बेरोजगार पंजीकृतों की संख्या में 2 प्रतिणत की वृद्धि चिताजतक है | इस प्रव॒त्ति के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारों की संख्या प्रति वर्ष 7 लाख की दर से बढ़ 
रही है। यदि हम इस संख्या में पिछली बेरोजगारों की संख्या को जोड़ें, तो मार्च 977 में 
बेरोजगारों की कुल अनुमानित संख्या 230 से 240 लाख होने की आशा है। 
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राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 97 में वेरोज़गा।रों की संख्या 292,9 लाख 
थी जो कि तीन प्रकार की थी । खुले बेरोजगार 92,5 लाख, अत्यंत बेरोजगार 22,0 लाख 
तथा अपूर्ण रोज़गार जो भौर अधिक काम करने को तैयार हैं 78.4 लाख । इत आँकड़ों में 
यदि अपेक्षित बेरोजगारों के आँकड़ों को जीड़ दें तो 983 में बेरोजगारों की संख्या 590 
लाख हो जाएगी । थदि किसी प्रकार छठी योजना 492,6 लाख लोगों को रोजगार देने 
में सफल भी हो जाए तब भी बेरोजगारों की संख्या 974 लाख होगी । 


बेरोजगारी के प्रकार 

. स्वेच्छा से बेरोजगारी : संयुक्त परिवार प्रणाली ने आथिक रूप थे निर्भरता को 
बढ़ावा दिया है और भारत में स्वेच्छा से बेरोजगारी को प्रोत्साहित किया है। परन्तु व्यक्ति- 
वाद की भावता के विकास और शिक्षा के प्रसार के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी मिटती 
जा रही है। परन्तु फिर भी बरोजगारी को बढ़ावा मिला है, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली 
अब बेरोजगारी के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान महीं कर पाती । 

2. मौसमी बेरीज़गारी : भारतीय कृषि मौसमी है, जो क्ृपक की वर्ष में 4 से 5 मास 
तक ही काम दे पाती है। कुटीर उद्योगों के क्षय हो जाने से सहायक रोजगार के अवसर कप 
हो गए हैं और इस कारण वर्ष के बढ़े भाग में कृपक बेकार रहता है। इस कारण ग्रामीण जन- 
संख्या में अल्प रोज़गार बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। 

3. संरचतात्सक बेरोजगारी : भारत में बेरोजगारी का रूप मुख्यतः संरचनात्मक है। 
हमारे देश का आ्थिक ढाँचा बदल रहा है। गाँव की आत्म-निर्भरता नष्ट हो चुकी है और 
कुटीर तथा लघ्‌ उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों में बदला जा रहा है। ये बड़े पैमाने के उद्योग 
आधूनिक वैज्ञानिक खोज पर निर्धारित हैं । इस तकनीकी परिवर्तन के परिणामस्वरूप ग्रामीण 
क्षेत्रों में बेरोजगारी और अरुप रोजगारी की बुद्धि हुई है । 

4, चक्रीय बेरोजगारी : आ्थिक मंदी का भी भारत में बेरोजगारी को बड़ी मात्रा में 
बढ़ाने में हाथ रहा है । 

5- प्रच्छन्त बेरोजगारी : कृषि में लगे हुए पारिवारिक थम को पूर्णतया प्रयोग में नहीं 
लाया जा रहा है । वास्तव में कृपि के उत्तने ही कार्य को कम पारिवारिक श्रमिक कर सकते 
_थे। अतः कृषि में इस प्रकार की छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छत बेरोजगारी कहते हैं ! 


6. शिक्षित बेरीज्ञगारी : गाँव में रहने वाले वे व्यक्ति जो स्वातक।मै ट्रिक पास हैं, कृषि 
वरथा वह कार्य, जो कम्र शिक्षित द्वारा किया जा सकता है, को करना उपयुक्त नहीं समझते । 
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बेरोजगारी के कारण 

भारत में न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फेली हुई है 
वरन अएप रोजगारी भी है। हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी और अह्प रीज़गारी भारत 
में निम्त कारणों से है : 


), जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि । 
2, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के सहायक अवसरों की कमी । 

3. रोज़गार की दृष्टि से गैर क्रपि क्षेत्र का अपर्याप्त विकास । 

4, छोटी कृषि जोत जो कृषक और भरूमिहीन श्रमिकों को वर्ष के कुछ भाग के जिए ही 
काम दे पाती है । जोत के वितरण की विषमता से यह स्थिति और अधिक गंभीर 
बन चुकी है । 

5, श्रामीण [नऋाणग्रस्तता, विशिष्ट ग्रामीण जीवन और निरक्षरता आदि के बतरण 
क्ृपि अर्थव्यवस्था का अलाभकर होना । 

6, कुटीर उद्योगों का क्षय । 

7, कृषि कार्यों के मौसमी रूप के कारण क्ृवपकों में बेकारी उत्पन्त करता । 

8. क्रृपि यंत्रों एवं साधनों के पुराने ढंग के होने के कारण कार्येशील पूंजी की अपर्था- 
प्तता द्वारा परिलक्षित पंजी की कमी । 

9. ग्रामवासियों का कृषि भूमि को छोड़कर अन्यत्र जाते की अनिच्छा । 

0, संयुवत परिवार प्रणाली का कार्यरत होता, जो बेरोजगारी को सुरक्षा प्रदान करने 
के लिए गैर सरकारी संस्था के रूप में कार्य करती है । 

[], आशिक संवृद्धि की कम दर । 


)2. सामाजिक संस्थाओं, विज्येषकर जाति प्रथा, के कारण पेशिवर गतिशीलता की 
कमी | 


3. आवश्यकताओं का झूढ़िवादी ढाँचा (सीमित क्षितिज) सोचने का सीमित क्षेत्र, 
आकांक्षाओं की कमी जिससे कृपकों को बहुत कम आय से ही संतोप मिल जाता है । 
!4. शैक्षिक पद्धति जो सफेदपोश नौकरी के आकर्षण को जन्म देती है । 


उपचार 
सभी अल्प विकसित देशों की भाँति भारत में भी मानव शक्ति का अतिरेक है, परन्तु 
आर्थिक संवुद्धि के अन्य सहयोगी कारक, विज्येप रूप से पूंजीगत यंत्र, बेरोशगारी की समस्या 
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वो और भी अधिक गंभौर बना देता है । यहू समस्या गुरुय झप से संरचनात्ाक है । अतः बेकार 
मानव शक्ति को प्रयोग में जाने के लिए यातिक वीठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। 

बेरोग़गारी और अत्य रोगगारी को समस्या विशेष झप से प्राम्य क्षेत्रोंओों बहुत 
सीमा तक कुटीर और लघु उधोगों के विकास एवं विस्तार से हल की जा सकती है। ये प्री 
उद्योग मातव शवित पर आधारित हैं। विस्तृत तथा गहने छेती, यंत्रीकरण का विम्त स्तर, 
सिधाई साधनों का विश्तार आदि के द्वारा कृषि विकास होना चाहिए। इससे बेरोजगारी की 
समस्या की हल्न करने में बहुत ही सहायता मिल सकती है। 

शिक्षित व्यक्तियों को प्रादेशिक प्राथमिकताओं भर शारीरिक श्रम के प्रति पर्याप्रह 
छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कॉलेजों में प्राप्त सेद्धात्तिक ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान से 
परा करा चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का दी्घकालिक हल शिक्षा पद्धति में सुधार लाना 
है। हमारी शिक्षा पद्धति में आशिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षणता होती . 
चाहिए। फिर भी बेरोजगारी को दुर करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार दियी जा 
सकता है; 

(।) जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण, (2) गहने क्षि--सिचाई वी धुविधाओं का 
विकास, एक से अधिक फैसत उगाने का कार्यक्रम, मिश्रित खेती आदि, (3) औौधीगीकरण, 
(4) कुटीर और लघु उद्योगों का विकास-- कंताई, बताई, बर्तन बनाना, चमड़े का काम, 
सिलाई आदि, (5) क्षप्रि उद्योगों का विकास --बावतल कूठना, तेल पेरना, कपास ओट्ता, 
गन्ना पेरना, फूलों का आरक्षण करता आदि, (6) प्षामाजिक सेवाओं का विकास करना, 
(7) शिक्षा पद्धति में भुधार, और (8) रोज़गार कार्यबियों में विस्तार । 


अध्याय 4 


भूमि तथा मू-धारण पद्ढति 


भूमि किसी देश की सबसे अधिक पहुत्वपूर्ण नैसगिक सम्पत्ति मानी जाती है। इसका 
उचित उपयोग करता एक महत्त्वपूर्ण विषय हैं। उपयोग के आधार पर भृभि का प्रयोग इत् 
वात की पुष्टि करता है कि इस साधन का उपयोग लोगों के लाभ के लिए किया गया है । 
समुचित प्रयोग न होने से यह बेकार रहती है और उत्पादन में निरंतर कमी और गिराव८ 
होती है । भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3287.7 लाख हैक्टेय'र है। भारत जंसे कृषि प्रधान 
देश में इृरा कुल भौगोलिक क्षेत्र में उपजाऊ भूमि का ही विज्येप महत्त्व है। विश्व के अधिकांश 
देशों में कुल क्षेत्रफल का केवल 32 प्रतिशत भाग उपजाऊ है, परच्तु भारत में उपजाऊ भूमि 
का क्षेत्रफल 46.2 प्रतिशत है। भारत में प्रति व्यक्त क्ृपि भूमि केवल 0.32 हैक्टेयर है, 
जबकि संयुक्‍त राज्य अमरीका में यह 2.05 हैकटेयर, सोवियत रूस में 2,4। हेक्टेयर और 
आस्ट्रे किया में 37.44 हैक्ठ यर है । 


भूमि का वर्गोकरण 

भूमि का वर्गकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि के विशेष वर्ग का निर्धारण किया 
जाता है, क्योंकि भूमि को अनेकीं वर्गों में बाँदा जाता रहा है। सन्‌ 950 तक भूमि को पाँच 
वर्गों में बाँदा जाता रहा है। थे हैं: () वन भूमि क्षेत्र, (2) कषि के लिए प्राप्त न होने वाली 
भूमि क्षेत्र, (3) अक्षपि भूमि क्षेत्र जिनमें परती शामित्र नहीं है, (4) परती भूत क्षेत्र, और 
(5) कृषि भूमि । 

परत्तु अब यह अनुभव किया जाते लगा है कि भूमि का उक्त वर्गकिरण एक स्पप्ट चित्र 
प्रस्तुत करने में असफल रहा है। कृषि योजना की आवश्यकता को यह पूरा नहीं कर पाता । 
अतः मार्च 950 में एक पुनः वर्गीकरण किया गया : (!) वन, (2) बंजर और अरृपि 
भूमि, (3) गर क्रषि कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि, (4) बेकार कृपि-ध्रूमि 
(5) स्थायी पशुचर भूमि, (6) विविध व॒क्षों, फसलों और कुंजों की भूमि जो गुद्ध बुवाई की 
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जाने वाली भूमि में शामिल नहीं है, (7) वर्तमान्र में हुई परती भूमि, (8) अन्य परती भूमि, 
और (9) बुवाई गई शुद्ध भूमि । 
मिम्न तालिका में इस वर्गीकरण के अआँकड़े (प्रतिशत के रूप में) दिए जा रहे हैं : 








तालिका 4.] 
संबद्ध वर्गाकृत क्षेत्र की भूमि का क्षेत्रफल 
(रिपोटिग क्षेत्र से प्रतिशत) 

भूमि का प्रयोग 960-6] 970-7] 

(|) भौगोलिक क्षेत्रफल 3287.78 लाख 4287,78 
हैव्टे यर लाख हैवटेयर 
(2) रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 29984,58 लाख हैकक्‍्ठेंबर 3058.70 ला हैश्टेयर' 
() वन्त 8.0 प्रतिशत 2.50 प्रतिशत 
(2) बंजर और अ्रक्ृपि भूमि !2.00 9,20 
(3) #पि के प्रयोग में लाए जाने वाला क्षेत्र 5.00 5.40 
(4) कृषि के षोग्य थेकार भूमि 6.40 5.70 
(5) पणुचर भूभि 4.70 4.40 
(6) विविध फल वुक्षों, कुंणों का भूमि क्षंत .50 .40 
जो बुवाई की भूमि में शाप्रिल है । 

(7) वर्तमान परती भ्रप्ति '. 3.90 3.50 
(8) अन्य परती भूमि 3.80 2,90 
(9) बृवाई गई शुद्ध भूमि 44.60 46.]0 





भू-धारण पद्धति 

भारत में क्ृषि उत्पादन कम केवल इसीलिए ही नहीं है कि किसान साधनहीत और 
बीमार है वरन इसलिए भी है कि जो भी विनियोग के साधन उसके पास हैं वे प्राय: गेर- 
उत्पादक उपभोग में प्रयोग किए जाते हैं। संस्थागत कारफ से ये दोनों ही कारण गहराई से जुड़े 
हुए हैं । ये कारक हैं--कौन भूमि का स्वामी है ? भूमि का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? 
और भूमि जोतने बाला किसके लिए उत्पादन करता है ? कुछ वर्ष पहले तक भारत में प्रचलित 
प्रू-धारण पद्धति, आथिक विकास और अधिक कृषि उत्पादन के लिए शक्तिशाली रुकावट बनी 
हुईं थी। इस संबंध में ध्यान देने योग्य दो समस्याएँ हैं: () भू जोत पद्धति की समस्या अर्थात्‌ 


22 भारत में ग्रामीण विकास 


विधिक तथा प्रथागत पद्धति और (2) भू-धारण पद्धति अर्थात्‌ वह पद्धति जिसके आधार पर 
भूमि को जोता जाता है और भू-स्वामी एवं खेत जोतने वाले के बीच फसल का बँटवारा किया 
जाता है। 


भू-घारण की पद्धतियाँ 


भू-धारण पद्धति से भूमि के स्वामित्व से संबंधित पद्धति का बोध होता है । भू-स्वामी 
किन शर्तों पर किसानों से खेती-वबाड़ी कराता था अथवा उसको पटुटे पर उठाता था, इसकी भी 
जामकारी हो जाती है। भारत में इस संबंध में बहुत अधिक भिन्‍्तता पाई जाती है। बड़ी-बड़ी 
जोतों से लेकर एक एकड़ जोत वाली भूमि तक में भिन्‍म शर्तों पर लाखों किसानों हार खेती- 
बाड़ी की जाती रही है। मुख्यतः तीन प्रकार की भू-पद्ध तियाँ भारत में प्रचलित थीं। ये हैं : 

(अ) भू-स्वासी वाली पद्धति ; इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। इसमें अमीदार 
भूमि का स्वाप्ती होता था | उसे भूमि का स्वाशित्व प्रकार से प्राप्त हुआ करता था, जमींदार 
ही सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था। जोत किसानों द्वाराकी 
जाती थी। जमींदारी की प्रथा की आमतौर पर स्थायी वंदोबरत के नाम से पुकारा जाता था | 
यह प्रथा पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश के बुछ भागों और तमिलनाडु में प्रचलित थी | कुछ 
दर्शाओं में यह व्यवस्था अस्थायी भी थी | इस दशा में सरकार को चुकाया जाने वाला लगाने 
थोड़े समय के बाद पुनः निर्धार्ति किया जाता था। अस्थायी पद्धति उत्तर प्रदेश, पंजाब और 
महाराष्ट्र में पाई जाती थी । मध्य प्रदेश में मागगुजारी अ्रथा थी। सरकार द्वारा किसानों से 
मालगुजारी वसूल की जाती थी और ऐसे किसानों को मालग्रुजार का नाम दिया गया था । 
मालगुजार मराठा राज्य में किसान लोग थे। मालगुजारी प्रथा में भ्षी लागत का सामयिक 
निर्धारण किया जाता था। जर्मीदारी प्रथा भें जमीदारी को ही भूमि का स्वामी माना गया 
था | अत: उसे ही भूमि और उसके जोतने वालों की सुधार स्थिति का ध्यान रखना पड़ता 
था | सरकार को भी लगान की निश्चित रकम की वसूली होती थी । 

ज़मींदारी प्रथा ने किसातों के साथ घोर अन्याय किया। शहरी जीवन की चमक-दमक 
से आक्ृष्ट होकर जरमीदारों ते याँव छोड़ दिया | गाँव की सम्पत्ति उनके चाटकारों हारा देखी 
भाली जाने लगी। इस स्थिति में न तो भूमि में ही कुछ सुधार हुआ और न उसके जोतने बालों 
की दशा सुधरी। भूमि लावारिस बसकर रह गयी । फिर स्थायी बंदोबस्त की प्रथा में लगान 
का तो निर्धारण हो ही चुका था। अत: भूमि और उरके उत्पादन की कीमतों में वृद्धि होने 
से जो अतिरिक्त मुनाफ़ा होता, वह जमींदार की जेबों में गया । इस राशि को उसने ऐश करने 
में उड़ासा | इस प्रथा ते शूभि, कियान, राएकार और जत्तता शी की बर्बादी बते । 

(आ) स्वतंत्र एक व्यक्ति वाली प्रथा : इसे रैय्यतवारी प्रथा भी कहा गया है। इसमें | 
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भूमि पर राज्य का अधिकार था। भृप्ति रैग्यत के अधिकार में रहती थी । वह भूमि प्रयोग का 
अधिकार रखती थी और इस अधिकार का हस्तांतरण भी कर सकती थी तथा भूमि पर अधिकार 
को त्याग भी सकती थी। भूमि के आधार पर ही लगान निर्धारण किया जाता था। मालगुजारी 
को लगान कहा जाता था, कर नहीं क्‍योंकि कर से भूमि के निजी स्वामित्व का बोध होता था। 
किसान निजी रूप से लगाने चुकाते के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। वंदोब॒स्त 20 से 
30 वर्ष के लिए किया जाता था। इसके पश्चात्‌ उसका पुनः निर्धारण किया जाता था । 
तमिलनाडु, असम और महाराष्ट्र में यह प्रथा पाई जाती थी । 

(६) सामूहिक गाँव अथवा ग्राम्य समाजी प्रथा : इसे महलवारी प्रथा कहा गया है । 
इस प्रथा के अन्तर्गत संबंधित गाँव एक होकर भूमि का स्वामित्व ग्रहण करते हैं। सम्पत्ति का 
स्वामित्व संयुक्त अथवा सामूहिक था | गाँवों को संयुवत रूप से लगान चुकाना होता था, 
परन्तु सरकार लगान वसूल करने का अधिकार किद्ती संभ्रांत व्यक्ति को देती थी और उसी पर 
लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करने का दायित्व सौंपती थी। इस प्रथा में लगा 
वसूली और जमा करने की विधि, बंदीबस्त का समय और लगान की रकम के निर्धारण के 
बारे भें भिन्‍तताएँ पाई जाती थीं क्योंकि सभी गाँवों में एक-सी विधि नहीं अपनाई जाती थी । 
उत्तर प्रदेश में बर्ग-विशेष के द्वारा खेती-वाड़ी करने की प्रथा पाई जाती थी, जबकि पंजाब में 
भूमि पर अधिकार रखने वाला ही उसे जोतता था । 


भू-सुधार 
श भू-सुधार का अर्थ है भूमि के स्वामित्व से संबंधित दूषित प्रथा में सुधार लाना | यह 
कार्य निम्नलिखित आधार पर किया भी गया है: 
() सरकार और किसान के बीच जमींदार तथा अन्य मध्यस्थों का उन्मूलन । 
(2) काएतकारी सुधार और शू-प्रथा का पुत्ः निर्माण । 


(3) जोतों का सीमा निर्धारण और अतिरिक्त भूमि का भूमिहीन किसानों के बीच 
वितरण । 


(4) चकबंदी तथा भू-विखण्डत की रोकथाम द्वारा कृपि की पुनव्भवस्था । 
(5) सहकारी खेती तथा गाँवों की सहकारी व्यवस्था का विकास। 


सध्यस्थों (जमींदारों) का उन्पुलन 


भूमि के उचित प्रयोग के लिए सबसे पहले मध्यस्थों का उन्मूलन करना आवश्यक 
समझा गया। ज़मींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी आदि प्रथाएँ स्वतंत्रता प्राध्ति से पूर्व 
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लगभग 40 प्रतिशत भूमि पर पाई जाती थीं। इसका उन्मूलन क्रिया गया है। मध्यस्थों ने 
अंग्रेजी राज्य के समय प्रायः मुफ्त में ही भूमि पर अधिकार कर लिया था। सरकार को ये 
लोग बहुत कम लगान देते थे | किसान को ऊँची दर पर लगान देना होता था। उसे कोई 
बढ़ावा अथवा भूमि उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती थीं । परन्तु मध्यस्थ 
दित पर दिन धती होता गया । स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान में संशोधन किया गया और 
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को अधिकाराधीन बनाया गया। परिणामस्वरूप ज॒र्मींदारी प्रथा 
का देश से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में उन्मूलन कर दिया गया । अब किसानों को अपनी 
भूमि का उत्पादन बढ़ाते का अवसर सिल गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वर्तमान प्रथा में 
भूमि जोतने वाले किसानों का राज्य से सीधा संबंध जुड़ गया है। जमींदार जिन्होंने स्वयं काश्त 
करने के लिए भूमि रख ली है, वे भी अपनी आस में बुद्धि से भूमि भें सुधार करते लगे हैं । 
जमींवारी उन्मूलन के लिए सरकार को लगभग 650 करोड़ हुपया व्यय करना पड़ा । 


काइतकारो सुधार 


भारत में भू-स्वामियों की संख्या भी बहुत थी। रैय्यतवारी प्रथा अपनाई जाने वाले 
क्षेत्रों में विशेष रूप से यह्‌ संडया अधिक थी। ये भू-स्वामी भूमि के एक भाग पर स्वयं काश्त- 
कारी करते थे और शेप भाग मे किराए के रूप में ऊंची रकम ऐंठते थे। काश्तकारों को और भी 
बहुत-सी कठिनाइयों का सामता करना पड़ता था। इनकी काश्तकारी भी पक्‍की नहीं थी । 
वे कभी भी भूमि से वंचित किए जा सकते थे । पट्टे प्र काश्त करने वालों के हितों की सुरक्षा 
के लिए बहुत-सी राज्य सरकारों ने काश्तकारी सुधार कानूनों को अपनाया । इस सुधार 
कानूनों की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 


(!) लगात का निर्धारण : ऊँचे लगान के भार को हल्का क्रिया गया। काएतकारों 
को अपने उत्पाद का 50 से 60 प्रतिशत लगान के रूप में देना पड़ता था। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में कुल उत्पाद का 25 प्रतिशत अधिकतम लगान निर्धारित किया गया । कुछ दशाओं 
में लगाम की रकम को घटाया नहीं गया, वरत्‌ उसी स्तर पर रखा गया। परनु अभी भी 
सभी राज्यों में इस बारे में एकरूपता नहीं पाई जाती है ! 


(2) काश्तकारी की सुरक्षा : काश्तकारी की सुरक्षा से आशय है कि काश्तकार को 
एक निश्चित अवधि तक भूमि पर काश्तकारी करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 
उन्हें 'सर्जी-पर-काश्तकार' नहीं रहने देते के लिए कामून से सुरक्षा प्रदात की है ! आर्थिक दृष्टि 
से ऐसी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह सुरक्षा ही कापतकार को भूमि सें सुधार 
करने के लिए प्रेरित करती है और तभी देश के छत उत्पादन में वद्धि होगी। 
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(3) भूमि वापस पाने का अधिकार : बहुत-से काश्तकारी कानूनों में भूमि वापस प्राप्त 
करने के अधिकार के बारे में मियम शामिल किए गए हैं। भूमि के स्वामी यदि भूमि को स्वये 
जोतना चाहें तो वे काश्तकार से भूमि वापस प्राप्त कर सकते हैं | इस संबंध में भी नियमों में 
एकरूपता नहीं पाई जाती । व्यक्तिगत काश्तकारी| करने के लिए इच्छुक भ्‌स्वामियों द्वारा 
अपना अधिकार वापस लेने के लिए चार महत्त्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा, ये शर्ते हैं : 
() व्यक्तिगत देख-रेख, (2) उसी गाँव अथवा समीप के गाँव में निर्धारित दूरी के अंदर 
रहना, (3) स्वयं मेहनत करना, और (4) काश्तकारी की जोखिम को स्वयं ही बर्दाशत 
करना । 

(4) फाइतकार के लिए स्वामित्व: काश्तकारी कानून का मूल प्षिद्धान्त है "भूमि 
जोतते वाले का ही भूमि पर स्वामित्व होना चाहिए ।” इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के 
लिए बहुत-सी राज्य प्रकारों ने भूमि को भू-स्वामियों से खरीद लिया और काश्तकारों को दे 
दिया। कुछ अन्य राज्यों के कानूनों द्वारा काश्तकार को भू-स्वामी से सीधे ही भूमि खरीदते का 
अधिकार दे दिया गया । किश्त चुकाने, ब्याज देते और लगान चुकाने के भार से पीड़ित न हों, 
इसके लिए कानूम में काशतकार के लिए कुल रकम चुकाने के बारे में नियग बनाए गए हैं । 
भू-स्वामी होने से पृ जो लगान वह चुकाया करते थे उससे अधिक कुल चुकाए जाने वाली 
रकम नहीं होती चाहिए । 


जोतों की सीमा निर्धारण 

वर्तमान भूमि सुधारों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिगत काश्तकार की जोत के 
आकार की सीमा निर्धारित करना । इस नीति के पीछे विचार यह है कि एक निश्चित सीमा 
से अधिक भूमि पर एक काएतकार को खेती-बाड़ी न करने दी जाए। जिम लोगों के पास अति- 
रिक्त भूमि है उनसे वह भूमि लेकर, उसे प्राथमिकता के आधार पर वितरित कर दिया जाए ; 
(|) व्यक्तिगत रूप से खेती-बाड़ी करने के लिए काश्तकारों से वापस भूमि लिए जाने पर 
भूमिरहित ऐसे काश्तकारों को, (2) अनाधिक जोत वाले कृषकों को, और (3) भूमिरहित 
श्रमिकों को । जोत सीमा अधिनियम को जनवरी 959 से लागू माता गया है। यद्यपि लगभग 
सभी राज्य सरकारों ने जोत सीमा अधिनियम पारित कर दिए हैं, तथापि इनको ठीक तरह से 
लागू नहीं कर पाए हैं | विभिन्‍न राज्यों में एक परिवार के लिए भू-जोत की निर्धारित सीमा 
6,6 हैक्टेयर है और पाँच सदस्यों से अधिक के परिवार के लिए 24 हैक्टेयर से भी 
ऊपर है। कुछ राण्यों में परिवार के प्रत्येक सदस्य को अतिरिक्त भूमि दी गई है । परिवार के 
आकार की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है | विभिन्‍न राज्यों द्वारा निर्धारित उच्चतम 
जोत सीमा नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है : 
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तालिका 4.2 

विभिन्न राज्यों में निर्धारित जोत की सी मा 
राज्य जोत की सीमा (हैक्टेयर में) 
आन्ध्र प्रदेश 4.05-2[ ,85 
क्षसम 6.7#4 
बिहार 6,07-8.2] 
गूजरात 4,.03-2.85 
हरियाणा 47.25-2].85 
केरल 4,86-2 ,85 
म्रध्य प्रदश 4,05-2].85 
तमिलनाडु 4,86-24, 28 
महाराष्ट्र 47,25-2.85 
कर्नाटक 4,86-2,85 
उड़ीसा 4,05-2.85 
पंजाब 7,00-2[ .80 
राजस्थाघ 7,25-2],25 
उत्तर प्रदेश 7,25-8,25 
पश्चिगी वंगाल्र 3.00-72,00 
हिमाचल प्रदेश 4.05-42.4 4 
मणिपुर 0.]2 
ह्विपुरा 2. 00-7, 00 

जोतों की उकबंदी * 


प्र-खंडत का सर्वश्रेष्ठ उपाय चकफबंदी माता गया है। पोजना आयोग ने भी यह कहा 
है--“राभी राज्यों के कार्यक्रमों में जोतों की चकबंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और 
उत्साह के साथ इसको अपनाता चाहिए ।” 

“चकबंदी' से आशय है, एक काश्तकार के गाँव में बिखरे हुए भू-खंडों को एक ही 
स्थान पर लाकर रखना । चकवंदी में सर्वप्रथम गाँव के सभी भू-खंडों का एक बड़ा चक 
बनाया जाता है और तब उस चक के छोटे चक बताकर गाँव के सभी किसानों के बीच बाँद 
दिया जाता है ! ऐसा करने से भू-टुकड़ों का विखंडन समाप्त हो जाता है और भू-खंड अन्य 
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खंडों के समीप ले आए जाते हैं। चकबंदी बड़े पैमाने पर उत्पादन की सभी किफायतें प्रदान 
करती है । भूमि की उत्पादकता को बढ़ाती है और इससे भू-खंडल से होने वाली हानियाँ कम 
हो जाती हैं । 

लगभग सभी राज्यों में जोतों की चकबंदी करने और भूमि के उपबिभाजन को 
रोकने के लिए कानून बनाए जा चुके हैं । चकबंदी कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति हुई है । 

356 लाख हैक्टेयर भूमि की चकबंदी 974 तक हो गई थी | हरियाणा और पंजाब 
में चकबंदी का कार्य पूर्ण हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्माठक, 
राजस्थाव और दिल्‍ली में भी काफी प्रगति हुई है । 


सहकारो खेती 

रहुकारी खेती का अर्थ है विभिन्‍न काश्तकारों की भूमि को एक चक बनाकर संयुक्त 
रूप से खेती बाड़ी करना । सहकारी खेती में किसातों को श्रमिक के रूप में मजदूरी दी जानी 
चाहिए। यह भाग प्रत्येक किसाम को उसकी भूमि के अनुपात में दिया जाता है । बड़े किसात 
को बड़ा भाग और छोटे किसान को अपेक्षाकृत छोटा भाग मिलता है। भुनाफ़े में भाग सिलने 
के अलावा सहकारी खेत भें काम करने वाले लोगों को एक बर्ष की अवधि में किए गए काम के 
अनुपात में बोनस भी मिलता है। इस संबंध में मूल बात ध्यान देने योग्य यह है कि किसान 
स्वेच्छा से अपनी भूमि को सामूहिक खेती के लिए देते हैं । उत्त पर किसी भी प्रकार का दबाव 
नहीं डाला जाता । 

उपरोक्त सुझावों के बावजूद, छोटी जोतों को बड़ा करने के कार्यक्रम में दो बड़ी 
अइचनें है। प्रथम, भारतीय कियात्र अपनी भूमि से इस प्रकार चिपका हुआ है कि वह इरो 
आरानी से छोड़ने को तैयार नहीं । प्रायः वह स्वामित्व के अधिकार को अपने पास ही रहने 
देना चाहता है | द्वितीय, इस मिजी-संपत्ति के वातावरण में वह अपनी भू-जोत, चाहे कितती 
ही छोटी क्‍यों न हो, को छोड़ने को तेथार नहीं होता, भले ही यह भू-जोत सहकारी खेती के 
लिए ली जा रही हो । 

अत; उपविभाजन तथा भूखंडत की समस्या प्रशासनिक समस्या मात्र ही नहीं है । इस 

समस्या का हल कैवज इस बात में है कि इसको देश की आशिक विकास समस्या का ही एक 
अंग माना जाए । 


भू-लगान 


देश के आथिक विकास कार्यक्रमों और दिन्न-प्रतिदिन के प्रशासन वे खर्चों को पूरा 
करने के लिए सरकार के पास कराधात ही आय का मुख्य साधन है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों 
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में लगाए जाने वाले दो महत्त्वपर्ण कर हैं : मालगुजारी और कृषि आयकर ! थे दोनों ही अन्य 
अप्रत्यक्ष करों के अलावा हैं । मालगुजारी शुद्ध उत्पाद पर लगाया गया एक कर है और समान 
दर पर लगाया जाता है। यह प्रतिगामी कर है और इस कारण इसने विरोध को' जन्म 
दिया है । उत्पादन में अन्तर होने पर अथवा कीमत और आय में अंतर होने पर भी कर की 
मात्रा में कोई अंतर नहीं आता । मालगुजारी की वित्तीय महत्ता इसी कारण दिन पर दिन 
घटती जा रही है । 

निरपेक्ष रूप से मालगुजारी से सरकार की आय में कुछ वृद्धि हुई है । यद्यपि माल- 
गुजारी 969-70 में 02.8 करोड़ और 977-78 में 228.7 करोड़ थी, तथापि यह 
ध्यान देने वाली बात है कि यह बुद्धि मालयुजारी की दर में वृद्धि के कारण नहीं अपितु 
अन्य कारणों से हुई है। मालगुजारी का बोक किसानों पर वास्तव में कम तो हुआ है क्योंकि 
उतकी आर्थिक स्थिति में अब काफी सुधार हुआ है। मालगुजारी में वृद्धि मुख्यतः क्ृृपि भूमि 
में वृद्धि के कारण हुई है। किसान की वास्तविक आय में वृद्धि होने से भी उस पर मालगुजारी 
का बोक कम हुआ है। भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और क्रपि उत्पाद की ऊँची कीमतों से 
किसान की वास्तविक आय में बुद्धि की है । 

भारत के विभिन्‍न प्रदेशों द्वारा प्राप्त मालगुजारी से आय में भी भिन्‍नता है। भारत 
की मालगुजारी की औसत दर से तुलना करने पर उन प्रदेशों में जहाँ प्रति एकड़ उत्पाद और 
उत्पादकता ऊँची है, मालगुजारी बहुत कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्‍न 
प्रदेशों में बतंमान में मालगुजारी की दर का उत्पाद और उत्पादकता से कोई संबंध नहीं 
है | भूमि कराधान में समानता के सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन बातों 
पर पर्याप्त ध्याव देना चाहिए। राज्यों से मालगुजारी ।977-78 में 228.7 करोड़ रुपये थी । 


मालगुजारी पद्धति के दोष 

भारत में प्रचलित मानगुजारी पद्धति में बहुत-ले दोष पाए जाते हैं। ये दोप है : 

(।) मालगुजारी का कर भार सभी स्थानों में एक-सा नहीं है और इसकी असमान- 
ताएँ भूमि की उत्पादकता से कोई संबंध नहीं रखती हैं | 

(2) छूट की किसी न्यूनतम सीमा के न होने और प्रगति सूचक्र न होने के कारण 
समानता के सिद्धान्त का भी विरोध होता है। हे 

(3) कर निर्धारण का आधार भी उचित नहीं है और पेचीदा भी है । कर विधोरण 
करते समय क्रपि उत्पादन में लगे श्रमिकों को चुकाई जामे वाली मजदूरी को 
ख़ट नहीं दी गई है। 
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(4) मातगुजारी वसूल करने का ढंग बहुत ही कठोर और पुराने ढंग का है । 

गालगुृजारी की प्रकृति कुछ भी हो, एक बात स्पप्ट है कि इसे किसान की देय क्षमत्ता 
के अनुरूप बनाता चाहिए और कर के समता सिद्धांत के आधार पर इसकी वसूली करनी 
चाहिए | 


भारत में कृषि कर 


भारत में, ।860 से 865 और [868 से 873 के समय को छोड़ कर, सत्त्‌ 
938 तक क्ृषि से होने वाली आय पर किसी भी रूप में कर नहीं लगाया गया। सन्‌ 935 
में राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। फिर भी कई 
राज्यों में अभी तक कृषि पर आयकर नहीं लगाया गया परन्तु भारत जसे कृषि प्रधान देश में 
जहाँ बड़े-बड़े विकास कार्यक्रम जुरू किए जा चुके हैं, वित्त नीति में कृपि आय पर कर लगाना 
अब बहुत ही महत्वपूर्ण बत चुका है। आर्थिक विकास के लिए अब इस साधन का प्रयोग 
करना होगा। देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी क्ृपिक्षेत्र की कुछ 
अनोखी विशेषताएँ हैं। साधनों को जुटाने की किसी भी परियोजना में इन विशेषताओं पर 
उचित ह5यान देना आवश्यक है । ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं ; 


. खेती करने वालों में अधिकांश के पास छोटी जोत है और उन्हें प्राकृतिक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | 

2. कृपिक्षेत्र में लोगों की आय में अत्यधिक असमानता है। 

3. क्ृषिक्षेत्र में बचत की सात्रा बहुत कम है और कृषि में निवेश की आवश्यकता 
को पुरा करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। 

4... कुृपि-आय पर कर निर्धारण का अधिकार केन्द्रीय सरकार को नहीं है । ऐसा 
केवल राज्य सरकार ही कर सकद्नी है । 


बहुत से राज्यों ने कृषि आय पर कर लगाना शुरू कर दिया है । असम, विहार, जम्पृू 
व कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल से प्राप्त होने वाली कर राशि कुल क्पि आय कर का बड़ा भाग (97.5 प्रतिशत) 
है। परन्तु कृपि आयकर वसूली की प्रथा सभी प्रदेशों में एक-सी नहीं है | एक राज्य और दूसरे 
राज्य के बीच छूट की सीमा में भी अंतर है। यह सीमा 3000 रुपये से 6000 रुपये तक है, 
जबकि स्वामान्य छूट की सीमा प्रति जोत 3,500 रुपये निर्धारित हुई है। 

ग्रद्यपि कृपि आय से प्राप्त कर की राशि प्रत्येक योजना अवधि में निरणेक्ष रूप में 
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बढ़ती जा रही है, तथापि कुल आय से इस आय का प्रतिशत घटता ही जा रहा है। प्रथम और 
द्वितीय योजना में यह कुल आय का 2 प्रतिशत था, तृतीय योजना गें यह घटकर ॥.4 प्रतिशत 
ही रह गया । सन्‌ 968-69 में घटकर यह 0.7 प्रतिशत ही रहु गया है। राज्य सरकारों 
को कृषि आयकर से राजस्व प्राप्तियाँ ।977-78 में 28,7 करोड़ रुपये थीं । 


असम, केरल, तमिलनाडु से प्राप्त कृषि आयकर की वसूली कुल वसूली का 70 
प्रतिशत भी । इन प्रदेशों में बागान की प्रधानता है। बिहार, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में यहु आय नाम मात्र है। आन्ध्र प्रदेश, 
गुजरात, मध्य प्रदेश ओर पंजाब में यह कर लगाया ही तहीं गया है । 

यह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत-से प्रदेशों में करषि आयकर, आय प्राप्त करने का 
लाभप्रद साधन नहीं है । इसके कारण हैं-- () बहुत-से प्रदेशों में छूट की सीमा बहुत ऊँची 
है और राज्यों के बीच इस सीमा में बहुत अंतर है, विशेष रूप से जहाँ जोत के आकार को 
आधार भाना गया है। (2) बड़े-बड़े काशतकार आसानी से कर से बचने में समर्थ हो जाते 
हैं । वे अपनी जीत अपने बेटों और रिफ्तेदारों में वाट देते हैं। (3) बहुत-से राज्यों में कृषि 
आयकर को वित्तीय आवश्यकता के आधार पर लादा गया है, कृषि आय को गैर क्ृपि आग्र के 
समान स्तर पर लाने के लिए विवार नहीं किया गया। फलत: कृषि आयकर का प्रशासन 
विपम है और कर की वसुली कठित बन चुकी है क्योंकि किसायमों ढारा आय-विवरण नहीं 
बनाया जाता। (4) मौसम की अनिश्चितता भी कृषि आयकर की वसूली को कम करने में 
योगदान देती है। (5) खेतों से आय निर्धारण की पद्धत्ति भी निश्चित झूप से प्रमाणित नहीं 
की गई है । प्राय. यह गनभाने ढंग से निर्धारित की जाती है। 


कृषि जोत पर कर के लिए राज कमीशन की रिपोर्ट 

राज फमीशन ने यह सुक्राव दिया था कि संवंधानिक और प्रशासनिक कठिनाइयों को 
दूर करने के बाद ही कृषि आथ प्र कर लगाना चाहिए । क्ृपि सम्पत्ति और आय को ध्यान में 
रखकर ही यहू कर लगाना चाहिए | जोत की सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को पूर्णतया 
लागू करते के पश्चात भी यह सम्भव है कि किसानों की ऐसी एक वहुत बड़ी संख्या रह जाए 
जिसका आय-स्तर राष्ट्रीय आय स्तर से बहुत ऊंचा हो। अतः इस कमीशन ने क्रपि जोत पर 
कर लगाने का सुफाव दिया | इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कमीशन ने कहा कि देश को क्ृपि- 
जलवायु दृष्टि से एक ही तरह के बहुत-से क्षेत्रों में विभाजित किया जाएं। जिससे कि उत्पा- 
दकता को प्रभावित करने वाले अंतर पर नियंत्रण पाया जा सके | भिन्‍म-भिन्‍न उपज का प्रत्येक 
वर्ष के लिए प्रति हैक्देयर उत्पाद-गुणांक गत दस वर्षो में हुई अनुमानित पैदावार पर आधारित 
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होना चाहिए। पिछले तीन साल के औसत उपज गूह्यों को ध्यान में रखते हुए इस पदावार 
को रपयों में बदलता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर भूमि के दरनिर्धाय (/0॥॥0|९) भृत्यों का 
मिर्धारण इन्हीं प्रतिमानों पर किया जाएगा । सियाई और विकास की ल्ञागत पर पर्गाष्त छ्ट 
दी जानी चाहिए । शुरू में भालंभुजारी के स्थान पर कृषि जोत कर लगाया जाए । 5000 
रुपये और इससे अधिक आय वाली सकी कृषि जोतों पर यहू कर लगाया जाए। अंत में यह 
प्रणाली राज्य सरकार की सुविधा पर 5000 रपये से कम आय वाली क्षपि जोतों पर भरी 
लागू की जानी चाहिए। सम्पत्ति कर और पूंजीगत आय-कर की प्रणात्री के माध्यम से क्षृपि 
संश्यत्ति की एकीकृत कर-प्रणाली के लिए भी इस कम्मीशन ने सुक्राव दिया था! कग्रीशन मे 
यहू भी सुक्राव दिया कि छट की सीमा ],5 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाए। जहाँ तक हो सके, 
सम्पत्ति कर में दी गई अन्य सभी छा्ट समाप्त कर देनी चाहिएँ । 

योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सम] ख णो 978-83 के लिए योजना 
का प्राह्प प्रस्तुत किया था उसमें प्रत्यक्ष कृपि आय-कर को लागू करने के लिए मालगुजारी 
पर प्रातिशील दर पर सरभार्ज लगाने अथवा व्यापारिक फसलों के औसत पर सरधार्ण लगाते 
की बात कही थी । बड़े विद्ानों को लाभ पहुँचाने वाली जि क्षेत्रफल में दी जाने बाली 
सहायता पर भी विचार कर लेना चाहिए। विक्रग-उत्पाद पर प्रगतिशील दर से कर (०६७१) 
लगाने की बात भी गुझाई गई है । 

यह शाष्ट है कि क्रपि पर लगाए जाने वाले कर मुख्यतः भू-जगाव, स्टाम्प शुहक, 
पंजीकरण शुल्क आदि के रुप में ही रहे हैं। वास्तव में कृषि आय पर कर लगाया ही तहीं गया 
है। यद्यपि छोटी भू-जोतों को भू-लगान से मुक्त रखना ग्यायसंगत मात्रा जा सकता है, कितु 
उच्च आय वर्ग के कृपकों को कर गुक्त करता तक संगत नहीं है। ऐसे कृषकों पर कर लगाने 
से न केवल राज्य सरकारों को पर्याप्त आय होगी अपितु देश की कर-पद्धति भें आवश्यक 
संतुलन भी आएगा। 


अध्याय ० 


कषि एवं उत्पादकता 


प्राय: अत्पविकसित देशों में यह समभा जाता है कि आथिक विकास और औद्योगिक 
विकास एक ही बात है । अतः क्षि विकास पर औद्योगिक विकास के संदर्भ में ही विचार 
किया जाता है | परन्तु यह ध्यान में रखने वाली बात है कि कृषि का पिछड़ापन आध्धिक तथा 
औद्योगिक विकास की धीमी गति का ही परिणाम है । समतल विकास कार्य के लिए कृषि 
और उद्योग दोनों का ही साथ-साथ विकास करता आवश्यक है । हमारे देश में आज सभी 
क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्व वाला क्षेत्र कृपि है । 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व 

कृपि तथा संबद्ध धंधे जैसे पशुपालन एवं मछली पालन भारतीय अर्थ-व्यवस्था की 
रीढ़ की हंडडी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगीकरण को बड़ावा मिलने पर भी कषपि को 
महत्त्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है | भारतीय जनता का मुख्य धंधा कृषि है । कुल जनसंध्या का 
72 प्रतिशत कृषि में ही लगा हुआ है। निम्मलिखित मूलभूत तत्वों के कारण भी क्षपि का 
महत्त्व है । 

]. राष्ट्रीय आय में इसका भाग--भा रतीय अर्थव्यवस्था में कृपि क्षेत्रक महत्त्वपूर्ण 
है। राष्ट्रीय आय में इसका बड़ा भाग रहता है । 976-77 में, 34,22 करोड एपये के 
कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ([970-7] के मूल्य पर) में से अकेले क्पि क्षेत्र ने 44'2 प्रतिशत 
का योग किया था। अन्य कोई भी क्षेत्र अपने आप में कृषि क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सका । 
यह सच है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में तेजी से विकास होने के कारण क्ृृपि क्षेत्रक का 
भाग कम रह गया है। गतिवद्धित प्रगतिशील क्रिया के कारण विशपतया विनिर्माण क्षेत्रक में, 
यह अच्छी बात है कि क्रपि क्षेत्रक का भाग 960-64 में 52-5 प्रतिशत से घट कर [976- 
77 में 442 प्रतिशत हो गया है। तथा विनिर्माण क्षेत्रक का भाग थोड़ा-सा ही बढ़ा हैं | कृषि 
अ्व्यवस्था का स्वष्प घाट के स्थान पर फायदे वाला हो गया है और इस प्रकार के वादम 
उठाए जा रहे हूँ कि अतिरिक्त उत्पाद क्ृपक के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। वर्ष 977-78 में 
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खाद्य पदार्थ अन्च का उत्मावन ([256 लाख ठस) एक रिकाई था। भारत की तुलना में 
राष्ट्रीय आय में क्पि का अनुपात यू० के० में 3, प्रतिशत, यू ० एस० ए० भें 3,2 प्रतिशत, 
कनाडा में 5 प्रतिशत, फ्रांस में 6 प्रतिशत, जापान में 8.7 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 7,6 
प्रतिशत है । 

2, जी।वका के साधन के छझूप में कृषि--भारतीय अर्थव्यवस्था में क्पि क्षेत्रक 
गहरे रूप से छाया हुआ है । सन्‌ 97] की जनगणता के अनुसार यहाँ की कार्यथील जनता 
का 72.5 प्रतिशत क्रपि पर ति॥र करता है | विकसित देशों में यह अनुपात बहुत कम है, 
जैसे यू० एस० ए० में केवल 4 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 6 प्रतिशत | इसके अतिरिक्‍त 
एक बड़ी संख्या में लोगों की जीविका ऐसे धंधों से है जोकि कृषि पर ही निर्भर है। जसे क्षषि 
उत्पादन का भंडार करना, प्रकमण करना, व्यापार करता तथा उसको ढोना । क्षपि का ऊँचा 
अनुपात होने का मुख्य कारण यह है कि देश में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोज़गार देने 
का कृषि का कोई विकल्प अभी तक नहीं बन पाया है । 


3, उद्योग के लिए कृषि का महस्व---कृपि का उचित विकास किए बगैर उद्योग तेजी 
से विकसित तहीं हो सर्कगे। इसका मुख्य कारण यह है कि उद्योगों द्वारा आवश्यक बहुत-सा 
कच्चा माल कृषि से ही उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, जूट, चीनी और 
वनस्पति जैसे उद्योग कच्चे माल के लिए कृपि पर ही आशधित हैं। बागान उद्योग जैसे चाय, 
कहवा, रबड़ आदि भी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर करते हैं। बहुत-से ऐसे भी उद्योग हें 
जो परोक्ष रूप में क्रपि पर निर्भर करते हैं । ये हैं. धान को कृटना और छिलका निकाबना, 
तेल निकालना, हैडलूम और खादी का कपड़ा बुंनना आदि । अन्य बहुत-से उद्योग जैसे कागज, 
चमड़ा कमाना और दियासलाई तथा रसायन उद्योग क्ृृपि के दूसरे रूप जैसे बन, पशुपालन, 
मत्स्य पालन आदि पर निर्भर करते हैं | बहुत-से आधुनिक उद्योग कृषि पर कच्चे माल के लिए 
निर्भर नहीं करते परन्तु वे कृषि उत्पादन जैसे उर्वरक, क्रपि मशीन तथा अस्य साजोसामरान 
बनाते हैं । अस्तु, दोनों ही क्षपि उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं । 


4. कृषि और भारत का विदेशी व्यापार--भारतीय कृषि का मुल्यवान विदेशी 
मुद्रा कमाने में बड़ा हाथ रहा है। क्रपि पवार्थों के निर्यात से सन्‌ 965-66 में 305 करोड़ 
रुपया प्राप्त हुआ और 974-75 में 345 करोड़ रुपया (निर्यात का 42.3 प्रतिशत) 
प्राप्त हुआ । निर्यात की मुख्य वस्तुएँ थीं ; चाय, कहवा, काजू, मसाले, तम्बाकू, कच्ची खालें, 
कच्चा जूट और सूती वस्त्र, चमड़े का सामान, साबुन, बनस्पति तेल, सुपाड़ी, लाख, गोंद, 
रेजिन आदि | इन वस्तुओं के निर्यात से परम आवश्यक मशीनें, उर्वरक और तकतीकी ज्ञान 


के आयात के लिए विदेशी मुद्रा क्रा अर्जंन होता है । 
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5, तुतीयक क्ष त्र॒क ओर कृषि--तुतीयक क्षैत्रक में व्यापार, यातायात सेबाओं आदि 
क्षेत्रों में भी कृषि का बड़ा योगदान है। हमारे यातायात के ढाँचे को कृषि से अत्यधिक 
सहायता प्राप्त होती है और यह तिर्माण उद्योगों की भी मदद करता है । कृषि सरकारी आय 
में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप से ही वृद्धि करती है । 

अतः कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हडडी मानी जाती है और कृपि की 
समृद्धि का प्रभाव समस्त अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर लक्षित होता है । 


कृषि उत्पादन क 

भारत में अधिकतर किसान अपने परिवार की परम आवश्यकताओं को पुरा करने 
के लिए ही खेतीवाड़ी करते हैं | भारत में क्रपि जीवन का एक त्तरीका है और यह तरीका 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनाया जाता है । 

प्रूमि पर आधित रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, जबकि 
उत्तर प्रदेश के अलावा कृषि भूमि में कहीं उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है । भूमि पर जनसंख्या 
के भार में वृद्धि होने पर भी कृषि भूमि बनाने के लिए ऊप्तर (बेकार पड़ी) भूमि का बहुत 
थोड़ा ही विस्तार हुआ है । ]972-73 में 32,80 करोड़ हैव्टेयर के कुल भोगोलिक क्षेत्र में 
ते शुद्ध रोपण क्षेत्र 44.7 प्रतिणत था। इसी प्रकार ।972-73 में 6,525 हजार हैकटेयर 
के कुल फसल वाले क्षेत्र में से शुद्ध रोपण क्षेत्र (36,779 हजार हैक्टेयर था। भारत में प्रति 
एकड़ उपज भी बहुत कम है। इस शताब्दी के पूर्वार्द में (90। और 94] के बीच) जन- 
संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि क्रपि भ्रूमि में केवल 48 प्रतिशत की ही बृद्धि हो 
पाई। खाद्यास्त और दालों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा गैर खाद्यान्यों की उपज में 
53 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

भारत में कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है। उदाहरणतया, 973-74 में चावज 
की प्रति हैक्‍टेयर उपज 5[ किलोग्राम थी और गेहूँ की 58 किलोप्राप, जबकि उसी 
वर्ष गे चानल को किलोग्राम में प्रति हेक्टेयर उपज थाइलेंड में [703, इण्डोनेशिया में 2082 
यू ० एस० ए० में 4978 और ईजिप्ट में 4898 किलोग्राम थी। जहाँ तक गेहूँ के उत्मादम 
वा अश्य हे, यह कनाडा में 497 किलोग्राम, यू०एस०ए० में 842 किलोग्राम, ईजिप्ट में 
3447 किलोग्राम, यू०के० में 4892 किलोग्राम और फ्रांस में 4592 किलोशाग थी । 


उत्पादकता में कभी के कारण 

भारतीय क्रंपि की एक बहुत ही दयनीय बात है, प्रति एकड़ उत्पादकता का बहुत कम 
होना । विश्व के बहुत-मे विकसित देशों की तुलना में भारत भें लगभग सभी फसलों की औसत 
प्रति एकड़ उपज बहुत कम है । भारतीय क्रपि के मुख्य दोप हैं : खेतों के आकार का छोटा 
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होना, खेतीयाड़ी के पुराने तरीके, पानी और खाद की कमी, दोपपूर्ण भू-पद्धति और वित्त की 
कमी । 

() खेतों का छोथ आकार--भारत में सेतों का औसत आकार बहुत छोटा है और 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी छोटा होता जा रहा है। ऐसा बेती के पिछड़ेपत तथा त्वरित बढ़ती हुई जन- 
संख्या के कारण है जिससे कि भू-जोतों के उपविभाजन तथा भू-खंडन को बढ़ाया मित्रता है । 
अतः द्पक भूमि के छोटे-से टुकड़े को ही जोतता है। 

(2) लेती-बाड़ी के पुराने सरीके--फकिसान अब भी बाबा आदम के जमाने के हलों 
से खेती करते हैं | इन हलों से भूमि की सतह खुरच जाती है। उत्पादकता में बहुत अधिक बद्धि 
लाने वाले कृषि यंत्रों तथा उच्तत उपकरणों का प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है। अधिकांश 
किसान अथपढ़ हैं और कृषि के वैज्ञानिक उपायों से अनभिन्ञ हैं। अत्यधिक गरीब होने के 
कारण वे क्रपि के उन आधुनिक साधनों को खरीदने में अम्रमर्थ हैं, जो उत्पादकता बढ़ाने में 
बहुत अधिक सहायक हैं । 

(3) पानी और खाद की कप्ती--भारत की मिट॒टी शुष्क है । पर्याप्त सिंयाई ने होने 
पर इस मिट॒टी से अच्छी फसल नहीं ली जा सकती । परन्तु पानी की पूति भी अपर्याप्त है । 
कुल जोत की केवल 24,2 प्रतिशत भूमि पर ही सिचित भूमि है और शेप भूमि को सिंचाई 
के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है | परन्तु वर्षा अभिश्चित और अनियमित है और 
भारत के प्भी भागों में स्देव और उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती । बिना खाद के लगातार 
फसल लेने से भी भूमि की उत्पादकता कम हो गई है । भारत के अधिकांश किसान अत्यधिक 
गरीब हैं । फलत: वे उचित मात्रा में उवंरक नहीं खरीद पाते । परिणामस्वकृूप उचित खाद 
न मिलने के कारण भूमि की उत्पादकता गिरती जा रही है। पानी, उर्वरक और छ्ाद की कप्ती 
से फसल का उत्पादन कम होता है ! 

(4) दोपपूर्ण भू-पद्धति--अभी हल तक जो भु-पद्धत्ति की प्रथा प्रचलित थी उससे 
किसानों के पास भूमि से अधिक फरसज लेने के लिए सुधार हेतु पर्याप्त साधन नष्टीं बच पाते 
थे | खेती-बाड़ी करने वालों में अधिकांश किराएदार थे और उन्हें भू-मालिकों को ऊंची दर पर 
लगान देता होता था । अतः भ्रप्ति से उन्हें कोई जगाव नहीं रह जाता और वे छेती में सुधार 
लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करते थे । 

(5) वित्त वी कमी--कृपि व्यवस्था में दोषों का पाया जाता वित्त की क्री के कारण 
भी है। बहुत-से किसान महाजनों के कर्जंदार हूँ और वे कर्ज में बुरी तरह डूबे हुए हैं । उन्हें 
अपनी फसल इन महाजनों के हाथ बहुत कम कीमत पर बेचनी होती है। उन्हें बची फसल 
बाणार में तुरन्त ही बेचती पड॒ जाती है जबकि बाजार में कीमतें बहुत ही तीची रहती हैं 
बयोकि महाजनों द्वारा उन्हें कर्ज चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। मध्यस्थों और व्यापारियों 
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की एक लम्बी कड़ी किसानों और अंतिम खरीदारों के ब्वीच बनी हुई है। ये मध्यस्थ लोग 
फसल की कीमत का बड़ा भाग हुड्डप लेते हूं । अंतिम खरीदार द्वारा चुकाए गए प्रति रुपये से 
50 से 60 पंसे तक ही किसानों को मिल पाते हैं और शेप इन लोगों की जेवों में पहुँचते हैं | 


क्षषि उत्पादन की वृद्धि के लिए अपनाए जाने वाले उपाय 


देश को जनसंख्या में तेजी से ।द्धि हो रही है | जब तक खाद्यात्त की प्रति हैक्टेयर 
उपज को बढ़ाने के लिए उपाय नहीं किए जाते, इस बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए बड़ी 
समस्या खड़ी हो जाएगी । क्षि उत्पादन में वृद्धि लाने फ़रे लिए इस उपायों को अपनाना चाहिए ! 

जोत का आकार बढ़ाते के लिए कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। यह कार्य कानून द्वारा 
जोतों की चकबन्दी द्वारा किया जा प्कता है अथवा सामूहिक खेती की प्रथा द्वारा या सहकारी 
खेती की प्रथा द्वारा किया जा सकता है| जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाता बहुत उप- 
गुवत कदम है और अब किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित होना चाहिए। 
तभी किसानों को भूमि सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिल सकेगी । वनारोपण 
आवि द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिएँ। सिंचाई की 
सुविधाओं को बढ़ाता बहुत आवश्यक है। नहर, टपूबवेल आदि के माध्यम से तिचाई की सुविधा 
जुटानी चाहिए। रासायनिक खाद की मात्रा में वृद्धि करती चाहिए। कृषि विभाग को अचृ- 
संधान करना आवश्यक है। अच्छी किस्म के वीज और कीड़ों तथा बीमारी के बचाव के लिए 
भी उपयुक्त कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इत वस्तुओं को उचित कीसतों पर किसानों को 
दिलाने का भी बन्दोबस्त करना बहुत आवश्यक है। 

किसान की वित्त की आवश्यकता को हज करते के लिए वित्तीय पूर्ति में भी सुधार 
करता होगा । इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा सहकारी साख तथा गैर-साख संस्थाओं 
की स्थापना करवा । बिक्री की पद्धति में भी सुधार लाना बहुत जहूरी है | अनावश्यक मध्यस्थों 
को हटाना, विपणि में कपट और मिलावट को रोकना आदि भी बहुत जरूरी हैं। सबसे 
आवश्यक और महत्त्वपूर्ण सुधार गाँवों में शिक्षा का प्रसार करना है । शिक्षा का उद्देश्य केवल 
सैद्धान्तिक शिक्षा देवा ही नहीं होता चाहिए बरन्‌ कृपि के बारे में व्यावहारिक शिक्षा भी दी 
जानी चाहिए # 


शध्याय 6, 
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ग्राभ्प साख 

क्ृपि एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। तकनीकी विकास के होने और क्ृपि उत्पादन में 
कीमती आदानों का प्रयोग किए जाने के कारण काफी पूजी लगाने की आवश्यकता रहती है। 
परंतु एक गरीब किसान के पांपत अपर्थाप्त पूंजी होती है, जिससे बहू अपने खर्चे भी पुरे नहीं कर 
सकता । अतः कृषि उत्पादन के लिए किसान साख चाहता है। शेती में पँजी का प्रयोग अब 
महत्वपूर्ण बन चुका है। इससे किसान की आय में भी वृद्धि होती है और उसके रहन-सहुन का 
स्तर भी ऊँचा उठता है! 

याख का क्या अर्थ है ? 'माल' (८००) शब्द की उत्पत्ति लेटित शब्द 'कडो' 
(८०१०) से हुई मानी जाती है जिसका अर्थ है "मैं विश्वास करता हूँ ।” अस्तु, साख विश्वास 
पर निर्भर है | इस अर्थ में साख शब्द का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को पूंजी का प्रयोग करना है। 
बदले में एक बचत दिया जाना होता है कि यह पूंजी भ्रविध्य में एक निश्चित समय पर लौटाई 
जानी है । 

ग्राम्य साख की आवद्यकता--किसान को बीज, चारा, खाद, कृषि उपकरण, पशु और 
तालियों और गिधाई की सुविधा प्राप्त कर भूमि में सुधार करने के लिए रुपया चाहिए। उसे 
भूमि खरीदने, भवन निर्माण करने, ट्यूबर्वल लगवाने, पशुओं के लिए स्थान बनवाने और 
इनकी मरम्मत आदि के लिए भी भारी रकम की आवश्यकता रहती है | सामाजिक और 
धामिक रीतियों तथा बैयक्तिक आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए भी उसे धन' की आवब- 
शकता पड़ती है। कृषि उत्पादन के लिए और यंत्र, पशु, चारा खरीदने तथा भवत निर्माण 
के लिए आवश्यक धन की माँग को उत्पादक कहा जा सकता हैं। साभाजिक और धार्मिक 
कार्यो में खब॑ क्रिया जाने बाला धन अनुत्पादक कहा जा सकता है । 

ग्राम्य साख का पर्गीकरण--समय के आध्वार पर ग्राम्य साख को तीन वर्गों में बांटा 
जा सकता है । 
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(।) अल्प अवधीय अथवा सौसमी साख--फसल उपजाने के लिए जब एक भौसम 
के लिए ही साख की आवश्यकता हो तो यह अल्प अवधीय अथवा मौसमी स्ताख कहलाती है । 
ऐसी साख की आवश्यकता बीज, चारा, उर्वरक, मजदूरी चुकाने और दिन-प्रतिदिन के खर्चे 
पूरा करने के लिए चाहिए होती है। ऐसी साख की अवधि 6 भास से 2 मास तक होती है, 
परन्तु 5 मास से अधिक नहीं होती । 


(2) मध्यम्त अवधीय साख--पशु और क्रृषि यंत्र खरीदने तथा भूमि में कुछ छोडे- 
मोटे सुधार करने के लिए, जैसे सिंचाई और नाली की सुविधा जुटाने के लिए, आवश्यक 
पूँजी को मध्यम अवधीय साख कहा जाता है। ऐसी साख 5 मास से 5 बर्ष तक के लिए 
होती है । 

(3) दीर्घ अवधीय साख--भूमि क्रय करने, भवत और पशु स्थलों तथा टयूबबैल का 
निर्माण करते, क्ृपि यंत्र जैसे--टू बटर, अनाज साफ करने का यंत्र आदि क्रय करने और भूमि 
सुधार के लिए पूंजी की आवश्यकता को दीर्घे अवधीय साख कहा जाता है । यह साख व5 से 
20 वर्षों की अवधि के लिए जरूरी होती है । 

यहू अनुभव किया गया है कि सभी किस्म की साख किसान के लिए जहूरी होती है, 
क्योंकि घिभिन्‍्त समय और विभिन्‍न कार्यो के लिए उसे पूँजी चाहिए। 

साख के साधन-- किरान को जि ख्रोतों से साख प्राप्त हो सकती है वे हं--- 

() निजी एजेंसी जैसे--साहुकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट और संबंधी । 

(2) संस्थात्मक एजेंसियों, जैसे--व्यापारिक बैंक, सहुकारी बैंक, प्राथमिक बैक 

ओर प्राथमिक साख समितियाँ । 

(3) राजकीय संस्थाएँ । 


ग्रामीण साहुकार - सभी निजी एजेंरियों में से, जो किसान की साख प्रदान करती 
हैं, साहुकार सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह ऋण भी देता है और फम्नल भी 
खरीदता है। गाँव का साहुकार रात के समय भी किसान को ऋण देने के लिए तैयार रहता 
है । वह किसान की आवश्यकता को तुरंत पूरा करता है। यदि किसान ब्याज चुकाता रहे ती वह 
मूल नहीं माँगता | यह साहुकार अपने भुवब्रिकलों से निक्रट का संपर्क रखता है और उनकी 
फसल की पूरी जातक्षारी रखता है। वह ऋण वसूल कर लेता है | इसमें उसे अधिक जोखिम 
नहीं उठानी होती । 

ये साहुकार प्रायः बहुत्त-सी आपत्तिजनक प्रथाएँ अपनात्ते है, जरो--(] ) प्राय: ऊँची 
ब्याज की दर लेते हैं, (2) ऋण देते समय मूल में से ही पूरे वर्ष की ब्याज की रकम काट लेते 
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हैं, (3) ऋण देने से पूर्व ही कोरे कागज पर ऋणी # निशानी अँगूठा अथवा हस्ताक्षर ले 
लेते हैं, (4) अपने रजिस्टर अथवा प्रोनोट में अंकों में हेराफेरी इस ढंग से करते हैं कि 
वाह्तविक ऋण की रकम से अधिक रकम बन जाती है | 

सहकारी साख संस्थाएँ-- प्रथम [904 का सहकारी साख सप्रिति अधिनियम लागू 
किया गया जिससे छोटी और सीधी-सादी समितियां भारतीय किसानों को पूर्ण ऋण की 
सुविधा दे सके । बाद में !972 में एक बृहद्‌ राहुकारी समिति अधिनियम पास किया गया 
जिसने सहकारी आन्दोलन को बहुत अधिक प्रेरणा दी। इस अधिनियम ने गैर साख सहकारी 
समितियों तथा अच्य प्रकार की सहकारी साख समितियों, जैसे--केए्द्रीय साख रामितियों, राज्य 
साख समितियों को भी मान्यता दे दी । 

ग्राम्य साख समितियों की स्थापना साहुकारों को हटाकर किसानों को सुविधा प्रदात 
करने के लिए की गई थी। अल्प और मध्यम अवधीय साख जुटाने का काम प्राथमिक साख 
समितियों, केन्द्रीय बैक और शीर्ष बैंकों को सौंपा' गया। दीर्षघ अवधीय साख केन्द्रीय भूमि 
विकास बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा जुटाई जाती है । 

राहकारी साख का ढाँचा प्राशिड के आकार का है । इसका आधार प्राथमिक कृषि 
साख समिति है जो गाँव स्तर पर कार्य करती है । इसके ऊपर केन्द्रीय समितियाँ हैं, जो जिला 
स्तर पर कार्य करती हैं। ये समितियाँ प्राथमिक समितियों के फैडरेशन के रूप में कार्य करती' 

[। सबसे ऊपर शीर्ष के बैंक हैं, जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और केन्द्रीय समितियों की 

"नियत कहलाते हैं । 

यदि किसी गाँव वाले को साख की जरूरत होती है तो वह इस समिति में आवेदन-पत्र 
देता है । यदि इस समिति के पास राशि नहीं रहती तो वह केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है और 
केन्द्रीय वक्ष अपनी जरूरत राज्य स्तर की बैंक से पूरी करती है। इसीलिए यह कहा जाता है 
कि सहकारी आन्दोलन किसान का संबंध देश के मुद्रा बाजार से जोड़ता है। 

प्राथमिक कृषि साख समितियां --कोई भी दस अथवा अधिक व्यक्ति, जो उसी गाँव 
अथवा इलाके के हों, समिति का गठन कर सकते हैं। परन्तु सदस्यों की अधिकतम संख्या 00 
है। प्रायः एक गाँव में एक समिति होती है। गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्रोेति का 
सदस्य बत सकता है। समिति का प्रबंध जनरल कमेटी द्वारा किया जाता है जिसमें सभापति 
और मंत्री के साथ 5 से 9 सदस्य तक होते हैं। प्रबंध-सगिति के सदस्यों का चुनाव एक वर्ष के 
लिए साधारण सभा में समिति के सदस्य करते हैं । साख समितियों के मुख्य कार्य हैं---क्पि तथा 
अन्य उत्पादन की अल्प तथा मध्यम अवधीय साख की आवश्यकता को पूरा करता और कृषि 
उत्पादन की बिक्री का प्रबंध करना | ये संमितियाँ अल्प अवधि के लिए साख देती हैं, जो एक 
वर्ष से अधिक के लिए नहीं होती । यह साख कृषि कार्यों जैसे---बीज, उर्वरक, यंत्र आदि की खरीद 
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के लिए दी जाती हैं और फसल कटने पर वसूल कर ली जाती हैं । मध्यम अवधि के लिए दिए 
जाने वाले ऋण 5 मॉस से लेकर 5 वर्ष तक के लिए होते हैं और पशु खरीदने, भवन और क्षुएँ 
बनवाने, ट्‌ क्टर खरीदने तथा भूप्ति में सुधार करने के लिए दिए जाते हैं। एक व्यक्ित को दिए 
जाने वाले ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर बहुत ही साधारण होती है और 6 से 0 
प्रतिशत वाषिक के बीच रहती है | प्राथमिक साख समिति के साधन अंश पूँजी, सदस्यता शुल्क 
और सदस्यों से प्राप्त जमा राशि से जुटाए जाते हैं। बाह्य साधनों में सहकारी केन्‍्द्रीम बेंकों 
से प्राप्त ऋण तथा गैर सदस्यों से प्राप्त जमा राशि प्रभुख हैं। ये समितियाँ अपने शुद्ध लाभ 
का लगभग एक चौथाई रिजवे कोध में हस्तांतरित करती हैं और शेप लाभ को लाभांश के रूप 
में सदस्यों के बीच बाँट देती हैं। वर्तमान में सहकारी साख आन्दोलन ने सर्वांगीम प्रगति 
दिखाई है। इन समितियों की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है तथा देश भर में प्रदान की गई साख 
मान्ना में भी विस्तार हुआ हैं । परत्तु यह प्रगति विभिन्‍न भागों में असमान दिखाई देती है। 


फेन्द्रीय सहुकारी बँक क्‍ 

केन्द्रीय सहकारी बैक प्राथमिक साख रामितियों के फैडरेशन हैं। इन समितियों के 
सदस्य तन केवल ग्राम्य सहकारी साख समितियाँ होती हैँ वर बिक्री समितियाँ आदि भी होती 
हैं। कोई भी व्यक्ति इत समितियों का सदस्य हो सकता है। इनका कार्यक्षेत्र तालुक से लेकर 
तहसील और जिला क्षेत्र तक होता है। केन्द्रीय बैक का प्रबंध साधारण सभा हारा निर्वाचित 
प्रबंध मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालकों की संख्या 0 से 25 तक होती है । इसका कार्य 
सदस्य समितियों की साख की आवश्यकता को पूरा करना होता है। समितियों के अतिरेक धन 
को दूसरी समितियों में हस्तांतरित करना भी इन्हीं बेकों का काम है। सदस्यों से जमाराधि 
स्वीकार करना और ग्राम्य प्राथमिक समितियों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देता भी इतका 
कार्य है। कुछ प्रदेशों में, ये अपनी समिति के सदस्यों का निरीक्षण और निगरानी का कार्य 
भी करती हैं। ये बंक गैर साख कार्य भी करती हैं, जेसे---बीज, खाद, खाद्याम्म और उपभोग की 
बस्तुओं का विध्रण करता। केतद्रीय सहकारी बैक अंश पूजी द्वारा जनता से जमा राशि 
स्वीकार कर और राज्य सहकारी बैंकों तथा सरकार से ऋण लेकर वित्तीय साधन जुटाती है । 
प्रबंध व्यय घटाने के बाद इनका बचा भुनाफा दो भागों में बाँटा जाता हैं। एक भाग से 
विभिन्‍न संचित कोप बनाए जाते हैं और दूसरे भाग को अंशधारियों में बाँदा जाता है। सब 
मिलाकर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का कार्य सराहनीय रहा है और थे अपने स्थापना के उद्देश्य 
को प्राप्त करने में रामर्थ हुए हैं । 


साख और विपणि 4] 


राज्य सहकारी बेंक अथवा शीर्ष बेक 

यह कहा जाता है कि प्राथमिक समितियाँ सहकारिता पिरामिड के आधार हैं, केन्द्रीय 
बैंक उसका ढाँचा और राज्य सहकारी बैक उसके शीर्ष हैं। शीर्ष बैक राज्य में स्थापित केन्द्रीय 
बैंकों का फैडरेशन उसी प्रकार से होता है जैसे केन्द्रीय बैंक प्राथमिक समितियों का होता 
है। प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में शीर्ष बैंक सबसे प्रमुख संस्था माती जाती है जो प्रत्येक स्तर 
पर नियंत्रण और निगरानी रखने का कार्य करती है । राज्य सहकारी समितियों की सदस्यता 
प्राथमिक झमितियों और केन्द्रीय बैंकों तक ही सीमित रहती है, जबकि अन्य समितियों की 
सदस्यता व्यत्रित और समित्तियों, दोनों के द्वारा ली जा सकती है। राज्य बैंकों का संविधान 
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्‍न है, परन्तु अधिकतर प्रदेशों में मिला-जुला संविधान अपनाया 
गया है| प्रबंध, प्रबंध मण्डल के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य प्राथमिक समितियों, केन्द्रीय 
बैंकों और व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य सहकारी बैक प्रदेश के 
केन्द्रीय बैंकों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित कर उस पर तिगरानी रखते हैं। दूसरे, देश के 
मुद्रा बाजार से वे सहकारी आन्दोलन का तालमेल व॑ठाते हैं। अंत में, थे प्रदेश में संपूर्ण सहकारी 
आन्दोलन के लिए वित्तीय साधन जुटाते हैं । ये बैक प्राथमिक समितियों, केन्द्रीय बैंकों तथा 
कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही ऋण नहीं देत वरन्‌ क्ृपि उत्पाद की बिक्री और 
वितरण कार्य के लिए भी ऋण देते है। ग्राम्य साख सर्वेक्षण सभिति ते सुक्राव दिया था कि 
कृषि ग्राख की माँग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। राज्य सहकारी 
समितियों की कार्यशील पूँजी में अंशर्पूजी, संचित कोष और केन्द्रीय सहकारी बैंकों, सदस्य 
और गैर सदस्यों से प्राप्त जमाराशि तथा ऋण शाभिल हैं | रिजर्व बैंक और भारतीय पुनर्वित्त 
निगम अल्प तथा मध्यम अवधीय ऋण तीची दर पर इसको देते हैं । 


भूमि विकास बंक 

कृषि कार्यों के लिए दीर्घ अवधीय ऋण, भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए जाते हैं क्‍योंकि 
ऊपर वणित सभी संस्थाएँ किसान को दीर्घ अवधि के जिए ऋण नहीं देतीं। किरात के पास 
अपना घन काफी नहीं होता । प्राथमिक भूमि विकास बैंक भी हैं, जो तहसील और जिला स्तर 
पर कार्य करते हैं। ये बैंक, केन्द्रीय भूमि घिकास बक से सम्बद्ध होते है। केन्द्रीय भूमि विकास 
बैक प्रदेश स्तर पर कार्य करते हैं। इत भूमि विकास बैंकों के वित्तीय साधन मुख्यतः ऋण पत्र 
निर्गमभन पर निर्भर रहते हैं। ये ऋण पत्र राज्य सरकार की गारंटी पर निर्मित किए जाते हैं । 
ये भूमि विकास बेंक अचल सम्पत्ति जैसे---भूमि, भवन की धरोहर (बंधक) पर ऋण देते हूँ और 
इस सम्पत्ति के मूल्य के आधे भाग की सीमा तक ही ऋण देते हैं। भूमि सुधार, भूमि की 
खरीद, महंगे यंत्र और उपकरण खरीदने तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए ये बेक 
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ऋण देते हैं । इन ऋषणों की रकम अधिक होनी है तथा ये लम्बी अवधि के लिए दिए जाते हैं । 
अंत: भू-मम्पत्ति की धरोहर जरूरी होती है। 


सारणो 5.! 


950-5] से सहकारिता आच्दोलन में संवृद्धि 


'जताक'अत्रक ॥ स अन्‍कपत्ातपाउन फनी 





(4 सपा ना. )ी-पा या ९५ पाता हरफफ "परम +पिका किक" कराधान ३५ ऐ७-बकान्‍याह पड ॥' उन्‍्कूर .॥ ३: [धुनाान-फप" एकपाय है? कन्‍ जमा: पड ड़ डभॉजक पवन 


950-5] 975-76 

राज्य सहकारी बंक ु 

संद्या 898 26 

जमा पू जी (करोड़ रुपये) 22 724 

बपे में दिए गए ऋण (करोड़ हफ्ग्रे) 42 (5. 3 
केन्द्रीय सहकारी बक 

शंप्या 50३ 34र्य 

वर्ष में दिए गए ऋण [करोड़ रुपये में) 82 ॥722 
प्राथमिक साथ समित्तियाँ 

संयया (हुजार में) 05 0 

सदस्यता (लाख में) 44 395 

बर्ष में दिए १गए ऋण (करोड़ रुपये में) की 00] 
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ल्लोत--रिजर्व बेक प्रॉफ इण्डिया वापिक- पोर्ट, 976-77 


गर साख सहकारी समितियाँ 


सभी छ्तरों पर प्राथमिक, केन्द्रीय और राज्य-कृपि और पैर क्षपि, गर-साख 
सहकारी सभितियाँ भी कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आधथिक विकारा के लिए 
कृषि उत्पादन में बुद्धि करना जरूरी है और इसके लिए अध्य सुविधाएँ जुटानी होंगी । गैर 
साख सहकारी सम्रितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धान्त पर कार्य कर रही हैं । गर- 
साख कृषि समितियों में प्रमुख हैं-- गन्ता आपूर्ति सप्तितियाँ, डेरी और दुःध समितियाँ, उ्देरक 


साख और विपणि ।॥ 


समितियाँ आदि | सहकारिता के सिद्धान्तों पर क्पि उत्पादन की गति में तेज़ी लाने के लिए कृषि 
संसाधनों और सेवाओं को उपलब्ध कराना इन कृषि सम्रितियों का मुख्य उद्देश्य है । औद्योगिक 
सहकारी समितियाँ भी गैर कृषि समितियों में प्रमुख मानी जा रही हैं। इनमें हथकरघा 
बुनकर समितियाँ, हस्तकारी समितियाँ, चर्म कारीगर समितियाँ, रंगने और छापने का कार्य 
करने वालों की समितियाँ प्रमुख हैं । कुछ बहु उद्देश्यीय समितियाँ भी स्थापित हुई हैं और ये 
साख्त प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को अन्य सुविधाएँ भी प्रदान 
करती हैं । 


सहकारी साख संस्थाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक 


कृषि के विकास में सहकारिता द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ प्रमुख घटक 
इस प्रकार है--- 

(।) विकास सेवाएँ प्रदात करने के लिए उपथुकत एवं विस्तृत शोध संस्थानों से 
युक्त संस्थाएँ होती चाहिएँ जो सहकारी समितियों की सहायत। से कृषि साधनों तथा सेवाओं 
से संबंधित कृषकों की माँगों को पूरा कर सकें । 

(2) अधिक कार्यक्षमता के लिए साज संस्थानों को प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों 
की आवश्यकता है । 

(3) सहकारी समितियों द्वारा कृपकों को पर्याप्त और संगय पर साख सुविधाएँ 
प्रदान की जानी चाहिएँ 

(4) साख, विक्रय एवं पूर्ति के कार्यों को पूरा करने के लिए वहु उद्देश्यीय समित्तियों 
की स्थापना करने से कृषकों की सेबा अच्छे ढंग से को जा सकती है । 


कृधि उत्पाद की बिक्री 


किसान के द्वारा क्रपि पदार्थों का उत्पादन कर लेने से ही कहानी समाप्त नहीं हो 
जाती । जो कुछ भी उत्पादन होता है वह अंतिम उपभोक्‍ता तक पहुँचता चाहिए । क्षृषि पदार्थों 
को बाजार के माध्यम से उत्पादक से उपभोवता तक पहुँचाया जाता है। अतः कृषि बिक्री मोदे 
कूप में उन सभी क्रियाओं को अपने में शामिल करती है जो कृषि पदार्थों और कच्चे माल को 
बत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में संबद्ध हैं । कृषि बिक्री में कई सीढ़ियाँ हैं--माल को 
एकत्रित करना, साफ करना, वर्गीक्षत करना, मानकीकरण करना, संग्रहण, यातायात और 
विक्री आदि फा कार्य प्रगुख सीढ़ियाँ हैं। पदार्थों की बिक्री ही समस्या उत्पन्न करती है, 
क्योंकि सभी पदार्थों की बिक्री एक ही ढंग से महीं की जा सकती । इस पदार्थों की अपनी- 
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अपनी विशेपताएँ हैं। कुछ पदार्थ भारी होते हैं, कुछ नाशवान, जबकि कुछ हल्के, टिकाऊ और 
सस्ते । 


कृषि मण्डियों का वर्गोकरण 

बाजार अथवा मण्डी एक स्थान है जहाँ वस्तुओं का क्रम-विक्रय किया जाता है। यह 
वह समस्त भाग है जहाँ क्रता और विक्र ता आपस में स्वतंत्र रूप रो मिलकर वस्तु की कीमत 
की तथ करते हैं और उस समस्त बाजार में वस्तु की तय की गई कीमत एक ही रहती है । ये 
बाजार दो वर्गो में वर्गीकृत किए जा सकते हैं-- 

]. थोक बाजार 2. फूटकर बाजार | थोवा बाजार के तीन उपवर्ग किए गए हैं : 

(अ) प्राथमिक थोक बाजार--वस्तु का अधिक भाग गाँवों अथवा गाँव की हाटों से 
लाया जाता है। ये बाजार अथवा पँठ साप्ताहिक अथवा सप्ताह में दो बार अथवा लम्बी अवधि 
के बाद लगते हैं । 

(आ) द्वितीय थोक बाजार--इनको मण्डी, गंज कहा जाता है, जहाँ ।6-32 किलो- 
मीटर के क्षेत्र से माज आता है । 

(इ) उमिनल बाजार--यहाँ माल को या तो उपभोवता को सीधे ही बेच दिया 
जाता है अथवा उराको एकत्रित और वर्गीकृत कर निर्यात कर दिया जाता है । 


बिक्री को विधियां 

कृपि उत्पाद की थित्री इन विधियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है : 

() कपड़े के नीचे अथवा हुटटा की विधि--इस विधि में क्रता अथवा उसका 
एजेंट जो कीमत देना चाहता है उसे बतलाता है ।ऐसा करते समय बह विक्र ता के एजेंट की 
अंगुलियों को मरोड़ता है अथवा पकड़ता है । यह एजेंट प्रायः आद्ृतिया होता है और विक्रेता 
के लिए कपड़े के नीचे हाथ रखकर सौदा करता है ] 

(2) खुली नीलामी की विधि - इस विधि में दल्लाल बोली लगाते हैँ और सबसे ऊंची 
बोली पर माल बेव दिया जाता है । 

(3) व्यक्तिगत प्रस्ताव की विधि--इस विधि में क्रता अपनी सुविधानुसार भाता है 
और अपनी बोली लगाता है । ' 

(4) बड़ा बिक्री--इस विधि में विभित्त किस्म के माल की ढेरी लगा दी जाती है 
और ढेरी को एक दाभ पर बेचा जाता है । इस विधि से थोड़े-से समय में ही भारी तादाद में माल 
बेच दिया जाता है | 
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(5) नमूना देकर बोली लगामा--इस विधि में माल की ढेरी वहीं लगाई जाती वरन्‌ 
योरों में रखा जाता है और आदक्षतिया अथवा इल्लाके का व्यापारी विक्रताओं से नमूने एकत्रित 
करता है। इन नमूर्नों की देखकर माल की कीमत कऋ्रताओं हारा बोली जाती है। कीमत तय 
हो जाने पर माल खरीद लिया जाता है। 


बिक्री करमे बाली एजेंसियां 

क्ृपि पदार्थ का अधिकांश भाग गाँव में ही गाँव के व्यापारी अथवा बनिये के हाथ 
क्सान बेच देता है । जो बच रहता है वह भण्डी में बचने के लिए लाया जाता है । भण्डी में 
मध्यस्थों की एक लम्बी कड़ी होती है जो उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता को जोड़ती हैं। ये 
मध्यस्थ हैं--कच्चा आढ़तिया, पक्का आढद्ृतिया, दलाल, कमीशन एजेंट, फूटकर और थोक 
व्यापारी । बिक्री के विविध मध्यक्ष्य इस प्रकार हैं : 


कृषि उत्पाद (साल) 
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गाँव का वनिया ऋणदाता गाँव का उपभोवता मण्डी 
अथवा व्यापारी 





जा | 
। का कल अल 
कच्चा आइतिया _ पक्का आहतिया _  _ 
घोक मापा कप थोक व्यापारी हा 
फुंठकर आग फ्‌टकर व्यापारी 
उपभोक्ता उपभोक्ता 


उत्पादक और उपभोवता के बीच मंध्यस्थों वी यह लम्बी कड्ठी कार्य करती है।ये 
लोग माल के वितरण गे विभिन्‍न सीढ़ियों का कार्य करते हैं और बहुत-सा मुनाफा खा जाते 
हैं, जिससे किसात को मिलते वाला मुन्ताफा बहुत कम रह जाता है। इसके अलाबा, बिक्री 
करते समय बहुत-से प्रभार भी किसान को चुकाने पड़ते हैं, जिससे मिलते व/ली रकम बहुत 
कुम रह जाती है। वे प्रभार हैं---दलाली, तुलाई, पललेदारी आदि । इनके अतिरिबत अनाज के 
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रूप में चुकाएं जाने वाले भी कुछ प्रभार हैं, जैसे काँडा, हलता आदि । सहकारी बिक्री 
समितियों के द्वारा इन अनावश्यक मध्यस्थों को कृषि वाजार से दूर हटाया जा सकता है । 


सहकारी बिक्री का ढाँचा 

सहकारी साख की भाँति, सहकारी बिक्री का भी पिरासिड के समान ढाँचा हैँ । आधार 
पर, प्राथमिक कृपि क्रय एवं विक्रय तथा उत्पादन और बिक्री समितियाँ तथा प्राथमिक ग्रैर 
कृषि क्रय, विक्रय, उत्पादन और चिक्री समितियाँ हैं। ये समितियाँ अपने सदरयों के लाभ के लिए 
कृषि पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं का क्रम-विक्रय करती हैं | ये समितियाँ या तो एक ही वस्तु 
में व्यवहार करती हूँ या एक साथ बहुत-सी वस्तुओं में | 

प्राथमिक समितियों के बाद केल्रीय विपणि यूनियन अथवा फैडरेशन हैं जो प्रायः 
जिला के एक भाग अथवा सम्पुर्ण जिला स्तर पर कार्य करते हैं। इनकी सदस्यता व्यक्ति 
विशेष, और सहकारी रामितियों तक होती है | ये यूनियन कय-विक्रय का कार्य करने के 
अलावा प्राथमिक सप्तितियों को साख सुविधाएँ भी प्रदाव करते हैं। 

शीर्ष पर, राज्य विषणि समितियाँ अथवा फैडरेशन हैं जो सभी सहकारी विपणि 
समितियों के लिए शीर्ष संस्थाओं का कार्य करती हैं | ये केन्द्रीय यूनियत्तों से ऋय-विक्रय का 
कार्य करती हैँ और उन्हें साख सुविधाएँ प्रदान करती हैं। ये शीर्ष संस्थाएँ सहकारी विक्री 
के कार्य को जोड़ती हैं । इनके रादस्य व्यक्ति विशेष और समित्तियाँ होते हैं | कुछ प्रदेशों में 
इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं और इनका कार्यक्षेत्र सीमित है| 


प्रददेशिक गजासीण बेंक 

सागान्‍्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की समस्या 
को अनग॒ से नहीं लिया जाना चाहिए अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक 
है कि राभस्याओं का उचित प्रकार से अध्ययन किया जाए, भापा जाए और उसी के अनुरूप 
प्रयशा किए जाएँ । 

स्ताएुदायिक विकास परियोजना, सीमान्‍्त किसान एवं कृषि श्रम संगठन, छोटे किसानों 
के विकास की एजेंसी आदि के संबंध में पिछला अनुभव स्पष्ट रूप से बतलाता है कि यदि 
ग्रामीण विकास प्रक्रिया समस्या के कुछ ही पहलुओं को छूती है और व्यवित प्रधान रहती है 
तो उससे अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती । अर्थव्यवस्था के विभिन्‍्म घटक एक दूसरे पर निर्भर 
करते हैं, इसलिए समन्वित प्रयासों से विभिन्‍ल क्रियाओं में सामंजस्य बताया जाना चाहिए, 
जिससे कि विकासशील योजना के लिए उचित प्रयत्व किए जा सके । इन प्रयत्नों को सफल 
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बनाने के लिए यहूु आवश्यक है कि विभिन्‍त ग्रामीण समस्याओं के धटकों झा पूर्वानुभान लगाया 
जाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों के आधार पर बिवेकपूर्ण एवं प्रभावशाली मियंत्रण 
को ध्यान में रखकर योजना और कार्यक्रम बनाए जाएँ । 

जुलाई 969 में चोदह बड़े व्यापारिक बैंकों वा राष्ट्रीयकरण किया गया । अनेक 
अध्ययनों से यह पता चलता था कि इन बैंकों द्वारा बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और दुकान- 
दारों को ही पक्षपातपूर्ण ढंग से सुविधाएँ दी जाती थीं और छोटे किसान, छोटे उद्योगपति 
और भारतीय जनसंख्या के पूल अंग कमज़ोर वर्गों को श्रुविधाओं से वंचित रखा जाता था । 
अतः इस बात पर विचार किया गया कि जब _तक इस पिछड़े एवं कमक्ोर वर्ग को वित्तीय 
सुविधाएँ नहीं दी जातीं, तब तक राही अर्थों में ग्रामीण विकास की बात करना मसूर्खतापूर्ण 
होगा । 

!969 सें अखिल भारतीय साख समीक्षा समिति ने सुझाव दिया था कि छोटे और 
मध्यम किसानों एवं भूमि-रहित श्रमिकों को ग्रामीण वित्त सुविधाएं प्रदान करने की शीघ्र 
आवश्यकता है | समिति ने बहुउद्देश्यीय ग्रामीण साख पूति के लिए सलाह देते हुए कहा कि 
'छोर्ट किसानों के तिकास हेतु एजेंसी बना दी जानी चाहिए। विसग्बर 97 में राष्ट्रीय 
कृषि आयोग ने भी भारतीय क्ृपि बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकार बैंक के अनुरूप 
करने की सलाह दी | इस विधार के पीछे प्रमुख उद्देश्य बही था कि रिजव॑ बैंक के कृषि साख 
विभाग, कैपि पुतवित्त तिगम, कृषि वित्त निगम के अनुभवों का लाभ एकमात्र राष्ट्रीय संगठन 
के रूप में अच्छा प्राप्त हो सकेगा । लेकित बैंकिंग आयोग ने कृषि विकास बैंक की स्थापना 
का समर्थन वही किया और न हीं बेकिंग आयोग ते क्ृपि वित्त निगम और कृपि पुनवित्त निगम 
को मिलाने की सलाह दी | 

केन्द्र राटकार ने महसूस किया कि बहु उ्द श्यीय कार्यक्रम, जिसे [970-7 में प्रारंभ 
किया गया था, क्षध्रिक सफल सिद्ध नहीं हो सका । बास्तव में छोटे और सीमान्त किसानों 
को ही ऋण रुचिधा प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न संस्थाओं से संपक करता पड़ता है । 

[किंग आयोग ने ]972 में ग्रामीण बकों की स्थापना का रुकाव दिया | इसके अन्तर्गत 
स्वतंत्र एवं स्थानीय नेताओं द्वारा उचित प्रकार से प्रबंधित गाँवों के समूह में ग्रामीण बैंकों को' 
चलाया जाएगा। श्रीनुसिहन की अध्यक्षता में गठित अध्ययत्त समूह ते आवश्यकताओं और 
संभावनाओं का रावेक्षण करने वे वाद 5 चुने हुए क्षेत्रीं में क्षेत्रीय श्रामीण बेकों की स्थापना 
का सुभाव दिया । 26 सितम्बर, 7975 को एक अध्यादेश जारी करके प्रादेशिक ग्रामीण 
बैंकों की स्थापना का आदेश दिया गया और 2 अक्टूबर, 975 को ही चार राज्यों में पाँच 
बकों की स्थापना की गईं; 2 शाखाएँ (मुरादाबाद एवं गोरखपुर) उत्तर प्रदेश में, एक 
राजस्थान में, एक भिवानी (हरियाणा) में और एक शाखा (साल्दा) पश्चिमी बंगाल में 


॥६ प्षातत में ग्रभ्ीण विधाग्न 


स्थापित हुई। अप्रैन |977 तक्ष 30 एस क्षेत्रीय बैकों की स्थापतता वी जानी थी, लेकिन अभी 
तक 48 बैक |6 राज्यों में स्थापित हो सके हैं । 

(न बेकों का प्रशासन ) संचातकों के संचालक महल ब्रा चत्ागा जाता है, मिप्तम 
पे 4 केच सरवार के, 2 राष्ट्रीय बैंकों के, | राज्य सरकार का और 2 भंगधारियों में मे 
फेल परमार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस बेकों में सहकारिता तथा वाणिण्य बकषों की 
विशेषताओं का समय है और छोटे एवं धीमार्त किसान, कृपि श्रमिक और ग्रामीण कृत्ा- 
कार ही इन बेकों से सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैक आधा रए- 
भूत हे में व्यापारिक बेक होते हुए भी कुछ पीमा तक व्यापारिक बैंकों पे अत हूँ। ये गमीण 
बैंक पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ व्यापारिक बैंकों और सहका- 
रिता का बाहुत्य नहीं होता । ऐसे बैंकों की स्थापना के लिए उत्र क्षेत्रों को चुना जाता है, 
जो अविकपित हैं, परततु वित्त सुविधाएँ मिलने पर विदा की ऐश गति प्राप्त कर सकते हैं। 
इन बेकों द्वारा अधिकतर उत्पादन उद्देश्यों के लिए ही ऋण दिया जाता है। शेकित शिक्षा 
ओर चिकिता आदि संबंधित उपभोग उद्देश्यों के लिए भी ऋण दिया जा सकता है। एक 
व्यक्ति की क्षमता के अनुगार ऋण की सीमा भी विश्वित वी गई है। एक को छोड़कर श्री 
शभीण वे तावंजनिक क्षेत्र के बेकों ढार अयोजित किए गए हैं। ग्रामीश बंकों वे काभ को 
बढ़ाते के लिए रिजय बेक ने पुतवित्त सुविधाएँ तथा आधे जाती प्रकार की संद्ायता और 
रियाय्तो इन बैंकों को दी है । 


अध्याय / 


पद्मुपालन, दुग्ध विकास एवं मछली पालन 


भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुमओं का महत्त्व 


पशुपालन का विकास विविधीकृत कृषि अथंव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है । 
पशुधन की ध्व॑ख्या का प्रभाव न केवल कृषि के कुल उत्पादन पर अपितु खेत पर भी पड़ता है। 
भारत में विश्व के कुल पशुधन का [| प्रतिशत है। पशुपालन से क्ृपि की आय का 4 प्रतिशत 
ही प्राप्त होता है। पशधन से प्राप्त खालें, चमड़ा, चमड़े का सामान तथा दूध उत्पादन विदेशी 
मुद्रा अजित करने के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं । 

पशुधन की विभिन्‍न नस्‍लों में चोपाए ही अधिक प्रमुख हैं; केवल इसलिए नहीं कि वे 
देश की कुज पशुसंख्या का दो-तिहाई हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये पशु क्ृपि कार्यों और किग्ान 
की संपत्नता में अधिक सहयोग देते हैं। कृषि के लगभग सप्नी कार्यो के लिए उपलब्ध शत 
पश ही हैं। खेत जोतना, खाद लाना, पानी प्राप्त करता, फसल की दाँय देना, यातायात और 
गले आदि का मिलों तक ले जाता आदि प्रमुख क्रपि कार्य हैं, जो पशु प्रमुख रूप से करते हैं। 

मांस (मीट), खाल, ऊम, बाल और सुर्गीपालन को छोड़कर पशुधन के अन्य सको 
कामों में चौपायों का महत्त्वपूर्ण स्थाव है। चौपायों का लाभ कुल पशुधत् से 88 प्रतिशत तक 
होता है। 97]-72 में 22.50 लाख लिटर दूध के उत्पादन में गायों ने आधे से कम और 
भैंसों ने आधे से अधिक दूध प्रदान किया । 53 प्रतिशत दूध भैंसों से, 43 प्रतिश्तत गायों से, 
4 प्रतिशत बकरियों और भेड़ों से प्राप्त हुआ । भारत में विश्व के दुश्ध उत्पादन का 6 प्रतिशत 
भाग उपलब्ध है। दूध और दूध से बने पदार्थों रो लगभग 620 करीडू रुपये की राष्ट्रीय आय 
प्राप्त होती है। 

पशुओं का गोबर, जो भूमि के लिए भंत्यक्त ही महत्त्वपूर्ण है, कपि क्षेत्र की खाद 
की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है । ईंधन के अन्य साधन उपलब्ध न होने के फल- 
स्वरूप, देश में उपलब्ध गोबर का दो-तिहाई भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। 
गसायनिक खाद का प्रयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है, परम्तु भूमि की उर्ध शक भावश्यकताओं 
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में रासायनिक खाद के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि गोबर का भी अ्रयोग 
समान छूप से बढ़ाया जाएं। इसलिए गोवर खाद का प्रयोग करने के लिए हर संभव प्रयास 
किया जाता चाहिए। एक सामान्य अनुमान के अनुसार भूमि की उर्वरकता के लिए आवश्यक 
पूति का वो-तिहाई भाग गोबर से ही प्राप्त होता है। 

प्रोटीन और विटामिनों की कमी के फलस्वरूप भारतीय भोजन बहुत द्वी असन्तुलित 
होता है। पशुओं से न कैवल कृषि उत्पादन भें सहायता भिलती है, बल्कि दूध और दूध से 
बने पदार्थों की सहायता से शारीरिक जरूरत के अनुरूप गुणकारी पदार्थ भी मिल जाते हैं। 
पोषण विज्ेषज्ञों ने भी पशु प्रोटीत को भोजल में प्रयोग करने की आवश्यकता की हमेशा 
वकालत की है। इस प्रकार पशुधन का महत्व सामान्य जनजीवन के रहन-सहन के स्तर में 
वृद्धि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 

राष्ट्र के लिए पशुओं द्वारा दिए गए योगदान के अनेक अनुमान लगाए गए हैं। एक 
नए अनुमान में चौपायों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग 74,65 करोड़ रुपये के रामात 
आँका गया है । पदु-पालव रो प्राप्०ण कुल आय का 64.5 प्रतिशत दूध और दुग्ध-पदार्थो से 
प्राप्त होता है, 9.7 प्रतिशत पशु खाद तथा ईंधन से, 7.9 प्रतिशत मांस और मांस-पदार्थों से, 
2.5 प्रतिशत खालों से, .] प्रतिशत बालों और ऊन से, 2.4 प्रतिशत अण्छे और मुर्गी रो, 0. 
प्रतिशत हड्डियों से और .6 प्रतिशत पशुधन में वृद्धि के रूप में प्राप्त होता है । 

पशुधन की इतनी बड़ी संख्या और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान होते पर भी इनका राष्ट्रीय आय में योगदान अधिक नहीं है । दुःख की बात है 
कि पशुओं से प्राप्त राष्ट्रीय आय फिर भी बहुत कम है। उदाहरणस्वरूप भारत में कृषि के 
लिए पशुधन से मात्र 4 प्रतिशत आय प्राप्त होती है, जबकि डेनमार्क में 83 प्रतिशत, स्वीडन 
रें ४0 प्रतिशत, इंग्लैंड में 78 प्रतिशत, पश्चिमी जर्मनी में 7! प्रतिशत आय प्राप्त होदी है। 


पशुझ्रों की जनपंस्या श्रोर इसका घनत्व 

[97 में की गई पशु गणना के अनुसार, देश में कुल पशुधन--चौपाये, भैंस, बकरी, 
भेड़, भप्य जानव२---३ 5.53 करोड़ हैं। इसमें से ।7.8 करोड़ चौपाये हैं | संख्या की दृध्टि से 
भारतीय पदुधन का स्थान विश्व में सबसे ऊंचा है। तालिका 7.] से ।96-972 की 
तुलनात्मक पशुसंख्या का अनुमान हो जात्ता है । 

भारत में 7.8 करोड़ चोपाये, 5.8 करोड़ भैंसें, 6.5 करोड़ बकरे-बकरियाँ और 
4 करोड़ फेड़ें हैं। इस प्रकार विश्च के 2। प्रतिशत चौपागें, 8 प्रतिशत बकरियाँ, 4 प्रतिशत 
भें और आधी से अधिक भेसें भारत में उपलब्ध हैं। पशुधत की संख्या अपेक्षाकृत गांवों में 
अधिक है, क्योंकि जहाँ खेती की जाती है वहाँ पशु पालन भी आवश्यक हो जाता है। 
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तालिका 7. 


पशुओं की जनसंख्या, 96-972 (हजारों में) 
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श्रेणी [96| 966 [972 
च्ौपाये ]75,557 476,057 ]78,865 
भैस 5.24.] 32,920 57.94] 
पेड़ 40,223 42,04 40,395 
बकरी, बकरे... 60,864 04,566 58,024 
धोड़े एवं खच्चर ८ है 8 ,49 996 
म्यूल ) 75 गन 
गधे | ,096 ,054 का 
पूअर 5,76 6,973 6,456 
ऊंट 903 ,028 ध,26 
भन्य पणु हक 30 ]2 
कुल पशुधन 336,432 343,808 3०4,982 
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सबसे अधिक चौपाये उत्तर प्रदेश में (5 प्रतिशत) फिर मध्य प्रदेश (4 प्रतिशत ) , 
बिह्वर (9.2 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.8 प्रतिशत), राजस्थान (7.5 प्रतिशत), भान्ध्र 
प्रदेश (7.3 प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (6.5 प्रतिशत) और शेष अन्य राज्यों में पाए जाते 
हैं। भेसे भी 2.5 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में और शेप आनश्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान 
और अन्य प्रदेशों में पाई जाती हैं । 

तुलनात्यक घबत्व की दृष्टि से 700 हेक्टेयर क्षेत्र के फसल उत्पादक भाग में महा- 
राष्ट्र और गुजरात में 280 पश्चु पाए जाते हैं । राजस्थान, दिल्‍ली, पंजाब, हरियाणा में कग 
घनत्व है और यह संख्या क्रमशः 96,92, 74 एवं 58 है। परे देश की दृष्टि से प्रति 00 
हैवटेयर फसल के उत्पादन क्षेत्र में |86 पशु पाए जाते हैं। भैंसों का अधिकतम घनत्व (57) 
आन््प्रदेश में है और च्यूवतम घनत्व पश्चिमी बंगाल (6) और उड़ीसा में (8) है। 
भारत का औसतन घनत्व 34 भैंसें है । ः 
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पशुधन के प्रकार 

उपर्यूषत विवरण से यह स्पष्ट है कि चौपाये और भैंसें कुल पशुधन की संख्या का दो- 
तिहाई हैं। इस पशुधन को तीन भागों में बाँठा जा सकता है--- 

, कार्यरत पशुधन 

2. उत्पादक या दूध देने योग्य पशुधन 

3. अनुपयुकक्‍त पशुधत 

!, कार्यरत पश्चुधन : देश की कुल कार्यरत पशुसंख्या का 87 प्रतिशत बेल, 9 प्रतिशत 
भैंसें, 3 प्रतिशत गायें ओर ] प्रतिशत भैंसे हैं। इस प्रकार कुल कार्यरत जनसंख्या का 90 
प्रतिशत चौपाये हैं । कार्यरत बैलों की संख्या का अनुपात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है | शेष 
बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में हैं। इन राज्यों में अधिकांशतः गेहूं, कपास, भन्‍्ना 
पैदा होता है, जिनका चारा बलों को भिलता है। राजस्थान में रेतीली भूमि होते के कारण 
इनका अनुपात बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में पहाड़ और जंगलात के कारण 
यह अनुपात कम है । केरल, कर्ताठक और आसाम में चावल, जूट और चाय के चारे को पश्च 
तहीं खा सकते | अतः यहाँ पशुधन संख्या भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। कार्यरत पशु संख्या में 
बैलों की संख्या 46 प्रतिशत है, जबकि भारत में कुल कार्यरत पशु, 7.33 करोड़ हैं | 

2, दूध या बच्चे देने वाले चोपाये (गाय )--भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्था- 
यित्व और विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम पशुओं के विकास की अधिक आवश्यकता 
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी । भारतीय कृषि में चौपायों का अधिक महत्त्व है। अन्य देशों में 
चौपाये दूध और भांस के लिए ही पाले जाते हैं । भारत में प्रभुख रूप से बोफा ढ़ोने, हल चलाने 
के' लिए इतका प्रयोग किया जाता है क्‍योंकि सशीनीकृत यंत्रों का बहुत ही कस प्रयोग किया 
जाता है। बिता चौपायों के खेती और यातायात का काम ही संभव नहीं है। 974 की गणना 
के अनुसार 96% दूध देने वाली गायें और 94 प्रतिशत दूध देने वाली भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों में ही 
पाई गई थीं। शेप 4 प्रतिशत गायें और 6 प्रतिशत दूध देने वाली भैंसें शहरी क्षेत्रों में थीं । 

3. अनुपयुक्‍त पशुधत --इस श्रेणी में केवल उन प्रौढ़ पशुओं को शामिल किया जाता 
है, जो न तो दूध देते हैं और न ही प्रजनन करते हैं, अर्थात्‌ अनुत्पादक हैं, लेकिस फिर भी उन्हें 
उनके मालिकों द्वारा मात्र धामिकता या संवेदनशीलता के फलस्वरूप पाला जा रहा है। इस 
प्रकार के पशुओं की संख्या 2.9 करोड़ अर्थात्‌ कुल चौपायों की संख्या का 2 प्रतिशत है । 


भारत में चौपायों की वर्तमान स्थिति 

चौपायों का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान होते पर भी भारत में स्थिति असंतोपजनक है । 
कुपोपण ही पशुओं की वर्तमान विगड़ती हुई स्थिति का मूल कारण है। स्थिति के बिगड़ने के 
कुछ कारण निम्न लिखित हैं- 
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, 'अपर्याप्त एवं अनुचित चारा पूर्ति । 

. उचित देखभाल की कमी (अर्थात्‌ उचित ढंग से पालन-पोंपण का अभाव॑ ) । 
. अच्छे उत्पादक (प्रजनन करने वाले) पंशुधन की कमी । 

. पशुओं की बीमारियाँ । 


]. अच्छे चारे की कमी : पशु वनस्प तिजीवी जानवर होते हैं। पौधे और वनस्पति तथा 
खाद्यात्त को वे दूध, मास और शवित भें परिवर्तित कर देते हैँ, जो ४नुष्य के लिए अधिक उपयोगी 
होते हैं। इस प्रकार अच्छे उत्पादन के लिए पशुओं को मात्रा और किस्म की दृष्टि से अच्छा 
एवं संतुलित भोजन दिया जाता चाहिए | इसके विपरीत भारत में पल्ुओं की बहुत बड़ी 
संख्या अपोषण और अपर्याप्त भोजन से पीड़ित है। दूसरे शब्दों में, चारा और अस्य खाद्य 
सामग्री जो पशुओं को मिलती है वह उत्हें उचित दशा में रखने के लिए सर्वथा अनुपयुकत है। 
उदाहरण के लिए, यदि गाय को थोड़े दित ही पर्याप्त खाना नहीं मिले तो उसे अपने सामान्य 
उत्पादन स्तर तक आने में बहुत समय लग जाता है । इसके परिणामस्वरूप कम दुग्ध उत्तादन, 
देर से बच्चे पंदा होना और अधिक दिनों तक दूध नहीं मिल पाता है । 


रबी मौसम में ज्वार-बाजरे के सूखे पभूसे की सीमित मात्रा होती है। गेहूं और 
दालों का भूसा पशुओं के लिए कम प्रयुक्त होता है। गरमी और बारिश के दिनों में सैकड़ों 
की संख्या में पशु मर जाते हैं और कुछ समय के लिए उन्तके मालिक अप्तहाय और अक्षम 
श्रमिक बतकर रह जाते हैं । अच्छी फसल के समय अधिक भूसा उगाने या स॑चय करने के 
भी प्रयत्व नहीं किए जाते। भूसा ऐसी वरतु है कि इसे विदेशों से आयात भी नहीं किया जा 
सकता । योजना आयोग के अनुसार उपलब्ध चारा मात्रा 78% पशुओं की जरूरत पूरी कर 
पाता है, जबकि सही ढंग से उत्पादक चारा केवल 28 प्रतिशत पशुओं को ही उपलब्ध हो 
पाता है । 
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2. उच्चित ढंग से पालने के ढंग में फकमी--पशुओं को हमेशा प्यार से पाला जाता 
चाहिए। डराकर॒या उकसाकर उनसे काम नहीं लिया जा सकता | नियमित ढंग से पशुओं की 
च.रा देता और दूध दोहना चाहिए । हमारे पशु ऐसे अस्वास्थ्यकर स्थान पर रखे जाते हैं जहाँ 
अँबे रा, गंदगी और सीलन होती है | प्रायः पशुओं के लिए ऐसा छोटा, घुटन वाला कमरा चुना 
जाता है जहाँ हवा भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। फलस्वछूप वे हमेशा अस्वस्थता की स्थिति 
में होते हैं तथा उनमें काम करने की इच्छा और शवित दोनों का अभाव होता है | थोड़ी-सी 
बीमारी या ख़राब स्थिति के परिणामस्वरूप हजारों की तादाद में पशु मर जाते हैँ और इसका 
दुष्परिणाम उनके मालिकों को ही उठाना पड़ता है। साथ ही पशुओं को पूरे बर्ष संतुलित, 
उचित एवं पर्याप्त खाना भी नहीं मिल पाता । दूध भी पूरी तरह सही तकनीक और आराम 
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से नहीं निकाला जाता। प्रायः पशुओं के शरीर पर जमी मिट॒टी साफ ले किए जाने से उनके 
बाल भी भड़ जाते हैं । वे क्रमशः बेकार हो जाते हैं । 

3. अच्छे! प्रजनक (उत्पादक) पशुधत की कम्ी--प्रजनन कराने की किस्म घटिया 
होने से अच्छे पशु भी घटिया किस्म के बच्चे उत्पन्त करते हैं। फलस्वरूप क्रमशः नस्ल घटिया 
होती जा रही है। अच्छी गाय-भैंसों को यदि अस्वस्थ या कमजोर जानवर से प्रजनन कराया 
जाएगा तो गाय की किस्म भी खराब हो जाएगी और उत्पन्न बच्चा भी घटिया नस्ल का 
होगा । गाँवों में जानवरों को ऐसे ही आवारा घूमने दिया जाता है, फलस्वरूप वे किसी 
जानवर के संपर्क में आकर गर्भित हो जाते हैं) इस प्रकार उन्तकी मसल घटिया होती जा रही 
हैं। देश के अधिकांश भागों में इतनी मिश्रित किस्म के घटिया पशु पाए जाते हैं कि उत्तकी 
सस्ल निर्धारित करता ही' बहुत कठिन कार्य होता है। आज भी गाँवों में प्रजनन कराने वाले 
स्वस्थ बैल या साँड उपलब्ध नहीं होते हैं, फलस्वरूप गाँव वालों को मीलों दूर अच्छे बल या 
भैसे से अपने जानवरों को प्रजनित कराने जाना पड़ता है । 

4. पशुओं की बीमारियाँ--हमारे चौपायों की घटिया किस्म का कारण पशुओं की 
बीमारियों का होना भी है । आज भी गाँवों में हमारे पशु अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे --- 
रिन्‍्डरपेस्ट, खुर या मुँह की बीमारी, अन्थ कस, काला ज्वर आदि। राउण्ड वार्म (दाग), फ्लैट 
वार्म, प्रोटोजा, जीवन नाशक छूत रोग आज भी बहुत पाए जाते हैं। पर्याप्त संख्या में पश्‌- 
डाक्टर और दवाइयाँ गाँवों में उपलब्ध न होने के कारण बीमारियों का सही पता नहीं चलता, 
न सही उपचार ही हो पाता है । फलस्वरूप, पशु-पमृत्यु दर बढ़ जाती है । 


भारतीय पश्ुझ्रों में सुधार 
भारत में पशुधत घटिया किस्म का पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का सुधार 
चार बातों पर तिभेर करता है---उत्पत्त करना, खिलाना, बीमारी तियन्त्रण और देखभाल । 
. |, उत्पत्त करना या प्रजनत---नस्ल सुधार करने की नीति के संबंध में एक ही महत्त्व- 
पूर्ण संभावना है कि स्थानीय पशुओं का प्रजनन विशेष प्रकार के स्वस्थ बैल या साँडों से कराया 
जाए। इशा कार्यक्रम को कुछ चुने हुए स्थानों पर प्रारम्भ करने के लिए आस्ट्रेलिया और 
अमेरिका से जर्सी और फ्र सियन मसल के बैल और साँडों को लाया गया था। मिश्रित नस्ल के 
विकास के लिए भी विभिन्‍न देशीं के सहयोग से अलग राज्यों सें कार्यक्रम चणाए गए हैं। 
कर्नाटक में लालडेव चौपाए के लिए भारत-डैनिश (डेनमार्क) सहयोग, केरल में ब्राउन 
चौपाए के लिए भारत-स्विश (स्विट्जरलेण्ड) और भारत-जरमत सहयोग से हिमाचल प्रदेश में 
मसल विकसित फरते के विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्श किए गए हैं। इस कार्यक्रम को अति प्रभाव- 
शाली बनाने के लिए भारत सरकार उन्पुक्त विदेशी मुद्रा प्रदान करती है जिससे कि विदेशों 
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से अच्छी नस्ल के जानवर लाकर विभिन्‍न राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों में पशुधन की 
नस्ल सुधारने के लिए वितरित किया जाए। वीर्य बैंक की भी स्थापना बंगलौर में की गई है, 
जहाँ से कृत्रिम पशु गर्भाधान करने के लिए मिश्रित नस्ल के प्रयोग के लिए साँड का वीर्य मिल 
जाता है। ' 


भिलिट्री पशुशाला में एक पशु से एक वर्ष में 6000 कि० ग्रा० तक दूध प्राप्त कर 
लिया जाता है, जबकि देश का औस्तत 2600 कि० ग्रा० है। प्रतिदिन 40 कि० ग्रा० दूध 
प्राप्त करते के रिकार्ड कायम कर लिए गए हैं । 


2, भोजन या चराना वर्तमान समय में चारा और चारे का विकास, पशु विकास 
की मूलभूत आवश्यकता है जिसपर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अनुमान के 
अनुसार वर्तमान उपलब्ध पशुसंख्या बे लिए पोषक खाना मात्र 30% को मिल पाता है और 
शेप 70% को घटिया खाना मिलता है। प्रथम योजना के पूर्व भी हमारे किसान पशु चारे 
के लिए चारे की फसलें जैसे -त्यूसन, हर्सोम, मदर और गोडइ आदि तैयार करते थे । धीरे- 
धीरे बड़ी किस्म की मैथिर, गायता घास, रोइस घास और पेरा घास के उत्पादन का रिवाज 
अनेक क्षेत्रों में बढ़ता गया। तीन प्रान्तीय स्थानों पर पशु चारे के उत्पादन, संग्रहन और 
प्रयोग करते के लिए प्रदर्शन कींद्रों की स्थापना की गई है। इनमें से दो कंद्रों को संयुक्त 
राष्ट्र की सहायता से घास और चा रा विकास परियोजना के अन्तर्गत साज-सामात्र, प्रशिक्षण, 
और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में सहायता प्राप्त हो रही है। तीन केन्रों से बीज, पौधे आदि 
की पश्ुधन के स्थानों, राजकीय संस्थानों और अन्य केन्द्रों के विकास, वृद्धि और वितरण के 
लिए पूति की जा रही है। किसानों को चारा उगाते के लिए उन्नत किस्म के बीज की आपूर्ति 
वा कार्य राष्ट्रीय बीज निगम भी कर रहा है। कुछ राज्य सरकारें भी चारे के बीज उत्पादन 
करते का काम कर रही हैं, जिससे कि बीज की आपूर्ति में वृद्धि की जा रुके । इस बात के लिए 
विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं कि कृषि और उद्योग के लिए बेकार परन्तु पशु-चारे के लिए 
उपयुक्त सामग्री का चारे और मुर्गी-पाह्नत में प्रयोग किया जा सके । 


3, बीमारी नियंत्रण -मिश्रित किस्म और आयातित तकनीक से जक्मे पशु स्थानीय 
वातावरण के अभ्यस्त नहीं हो पाए हैं, अतः शीघ्र ही बीमारी पकड़ने की स्थिति में हो 
जाते हैं और स्थानीय पशुओं की अपेक्षा उन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। विदेशी 
किस्म के पशुओं के कारण भी अनेक नई बीमारियाँ बढ़ गई हैँ । अतः पश्चुओं की वी भारियों का 
नियंत्रण, जानवरों के अस्पतालों की सुविधाएँ खण्ड स्तर पर और पशुओं के संगठित स्थानों 
पर सुलभ होनी चाहिए। अनेक दवाखानों और जाँच-पड़ताल केंद्रों में टीके या अन्य दवा 
आदि उपलब्ध की जानी चाहिए। इस समय बई पैमाने पर जातबरों के रोग विशेषज्ञों की 
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सहायता से पूरे देश में पशुओं की बीमारी के नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। 954 में 
रिवडर पेस्ट नामक बीमारी को नियंत्रित करने का कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया था । 
8,000 के स्थान पर 973-74 में मात्र 200 पशुओं को यह रोग एक वर्ष में हुआ। खुर और 
मुँह की बीमारियों को भी रोके के पर्याप्त प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभिन्‍न राज्यों में बीमारी 
जाँच प्रयोगधशालाएं और जीव-विज्ञान इकाइयाँ स्थापित की गई हैं । 

4, प्ुओं की देखभाल--पशुधन विकास के लिए पशुओं की देखभाल की व्यवस्था 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके अन्तर्गत पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना होता है जो कि 
एक अच्छे और लम्बे अनुभव से ही संभव हो सकता है। पशुओं को ढंग से उचित स्थानों पर 
रखना और उत्तके साथ बेरहमी से पेश न आना भी देख-भाल में शामिल होता है। इस 
प्रकार, मात्र देखभाल में सुधार से ही पश्चु उत्पादत में वृद्धि हो सकती है । इसमें पशुओं के रहने 
के स्थान पर उचित सफाई का ध्यात रखता आवश्यक होता है। धर के सदस्य की तरह, पशु 
को भी अत्यधिक ठण्ड, गर्मी, हवा, पान्ती, बारिश से बचाव तथा गरम-ठण्डे स्थान आदि की 
आवश्यकता पड़ती है और वह इससे प्रभावित भी होता है। इसलिए उतके रहुते के स्थान 
मौसम के अतुसार आरामदायक, उचित ढंग से प्रकाशित, हवादार और साफ़ होने चाहिएँ । 
घर की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि दूध मिकालने, चारा और गन्दगी (मल-पमृत्र ) की सफ़ाई 
का काम सुविधानुसार हो सके । यदि पश्ुु के रहने का स्थान स्वास्थ्यकर नहीं है, तो संभवत: 
उसके पास में रहने वाले मनुष्य भी बीमारी से नहीं बच सकेंगे क्योंकि पानी और वायु में तो 
गत्दगी बढ़ ही जाती है । 

पशुओं के अनेक छुत के रोगों की रोकथाम समय पर दवा या टीका लगाते से भी हो 
. सकती है | छूत की बीमारी फैलने पर सभी पशुओं की भली प्रकार जाँच की जाती चाहिए 
और जो पश्ु थोड़े भी प्रभावित हों, उन्हें एकदम अलग कर देना चाहिए | इनके रहने के स्थात 
पर एकदम कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाना चाहिए । अनेक दुधारू पद्चु ठीक ढंग से 
दूध निकालने पर स्वयं भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। सूखे हाथों से दूध निकालना चाहिए । 
दूध निकालने के स्थान और दूध का बर्तन एकदम कीटाणुरहित और साफ़ होना चाहिए। 
कार्यरत पशुओं से अधिक काम नहीं लेता चाहिए | कड़ी जमीत या अनाज को दबाने के समय 
उनके पैरों में ताल ठुकवा दी जाती है, अन्यथा उनके पैर खराब हो जाने का डर बना रहता है । 


दूशध उत्प.दन एवं दुग्ध श्रापूर्ति 

भारत जेसे देश की बहुसंख्यक शाकाहारी जनसंख्या के लिए दृध और दूध से बने पदाथ 
प्रीटीच और विटामित प्रदान कर राकते हैं | भ्रागीण क्पकों के लिए लाश और आय के आधार 
के झूप में उचित प्रकार से स्थापित दुग्ध उत्पादन इकाई के महत्त्व को स्षभी क्षेत्रों में महसूस 
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किया जा रहा है। यहाँ गाय ओर भैंस दोनों ही दुग्ध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जानवर 
हैं | यद्यपि बकरी का भी दूध प्रयोग किया जाता है, परन्तु कुल उपभोग का 4 प्रतिशत, जबकि 
पैस का 53 प्रतिशत और गाय का 43६ दूध प्रयोग किया जाता है। बड़ी रांख्या में दूध 
की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से की जाती है । उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुःध उत्पादक राज्य है, इसके 
बाद पंजाब, बिहार, आन्श्न प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं। उड़ीसा में बहुत ही कम दुग्ध 
उत्पादन होता है। 

डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा, आस्ट्र लिया, न्यूजील॑न्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका की 
अपेक्षा भारत में दूध का बहुत ही कम उत्पादन होता है । सन्‌ 88 में दूध से क्रीम अलग करने 
के यंत्र का सवंप्रथम प्रयोग भारत में किया गया था | सन्‌ 89] में इलाहाबाद में सर्वप्रथम 
बड़े पैमाने के दुग्ध उत्पादत केन्द्र को प्रारम्भ किया गया था । क्रमशः अन्य स्थानों पर भी दुग्ध 
उत्पादन केन्द्रों की स्थापत्ता होने से सन्‌ 920 में भारतीय दुग्ध उत्पादक विशेषज्ञ की नियुवित 
की गई थी । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 4[ दुःध्च उत्पादन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 79 में 
तरल दुःध परियोजना, 50 ग्रामीण दुःध वेर्द्र के रूप में, 2 दुग्ध पदार्थ बनाने के का रखानों के 
रूप में तथा 3 में क्रीम अलग निकालने का काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 नये 
दुः्ध उत्पादन परियोजनाओं को पूरा करने का काम चल रहा है। 


धुग्ध उत्पादन 
भारत में 95[ के .7 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन के स्थान पर 973-74 में 2.3 
करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ । विश्व के उत्पादन का 7 प्रतिशत भारत में उत्पन्त हीता है । 
रूस के बाद भारत का स्थान विश्व उत्पादकों में है। भारत में औसतत वापिक दुग्ध उत्पादन 
एक गाय से 97 किलोग्राम, भैंस से 504 किलोग्राम और बकरी से 55 किलोग्राम है । 
सकी तुलना में नीदरलैण्ड में 4220 किलोग्राम, अमेरिका में 4]54 किलोग्राम और डेनमार्क 
में 3902 किलोग्राम प्रतिवर्ष एक चौपाए से दूध प्राप्त होता है। भारत में प्रतिदिन औसतन 
अधिकतम उत्पादन प्रत्येक गाय से 2.28 किलोग्राम और भैंस से 3 99 किलोग्राम (वापिक 
औसत के आधार पर) है। कुल भारत का औसत प्रतिदिन का उत्पादन |08 ग्राम है । 
डॉ० सुखात्मक के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति को पोषण उद्देश्यों के लिए कम 
से कम 20] ग्राम दूध का अवश्य सेवन करना चाहिए । इस प्रकार 20॥ ग्राम प्रतिदित प्रति 
व्यक्ति की आवश्यकता-पूरति के लिए 98] में 5.26 करोड़ टन दूध की आवश्यकता पड़ेगी 
बक्कि उत्पादन 977 में मुश्किल से ज्तीन करोड़ इन हो पाया था। इससे उत्पादन और 
आवश्यकता का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । एक अनुगाग के अद्रार मात्र 39,8 प्रतिशत दूध 
पीने के रूप में प्रयुकत होता है भौर 38.7 प्रतिशत का घी बना लिया जाता है। झेष 2.5 
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प्रतिशत की दही, 6.] प्रतिशत का मव्खन, 4.8 प्रतिशत का खोया, 0,5 प्रतिशत की आइस- 
क्रीम, 0.7 प्रतिशत की क्रीम और शेप 0.5 प्रतिशत के दुग्ध पदार्थ जसे---मलाई और पनीर 
बना लिए जाते हैं । 

लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 95 प्रतिश्नत दूध देने वाले पशु 
पाए जाते हैं। लेकित दूध की प्रभावशाली माँग शहरों में ही होती है, जहाँ मात्रा और किस्म की 
दृष्टि से दूध की आपूर्ति बहुत ही असंतोपजनक पाई जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं. शहरों 
के पास के गाँवों भें अरांगठित उत्पादन, यातायात की कंटिताइयाँ, शहरों में दुःघ उत्पादन की 
अस्वास्थ्यप्रद दशाएँ, ऊँचे मूल्य एवं बड़ी मात्रा में मध्यस्थों या दुकानदारों का होना। 

दुःघ उद्योग को भारत में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे--घटिया 
किश्म के दुग्ध उत्पादन, पशु चारे की अपर्याप्तता, बीमारियों का आधिफ्य, असंगठित एवं लघु 
पैमाने पर उत्पादन, दूध और दुग्ध पदार्थों का अस्वास्थ्यकर ढंग से संग्रहण, यातायात सुविधाओं 
बी कम्ती तथा दुग्ध उत्पादन के लिए आयातीत मशीनों पर निर्भरता आदि। दुर्ध उत्पादन में 
तकततीकी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, विक्रय संगठित मे होता, दूध को ठण्डा करने या 
वातानुक्‌ल करने की सुविधाओों और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, दुग्ध उद्योग की उन्तरति 
में बाधक हैं । 


मछली पालन 


अविकंशित हंग से रांचालित मछली उद्योग से भारत में 70 करोड़ शपये की राष्ट्रीय 
आय प्राप्त होती है और लगभग 30 लाख ग्रामीण जनसंझ्या को पृर्णकालीन रोजगार प्राप्त 
होता है। चंकि मछली में अपेक्षाकृत प्रोटीन और पोषक तत्व अधिक होते हैँ, अतः भारत जैसे 
देश में जहाँ दूध और माँस का कमर उपयोग किया जाता है, संतुलित आहार के रूप में मछली के 
उपभोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत बड़े क्षेत्र में जनसंख्या का यह महत्त्वपूर्ण भोजन 
है | यह समुद्र, नदियों और स्थानीय एकत्रित पानी से प्राप्त होती है। भारत के तीव ओर 
5700 कि०्मी० लम्बाई में समुद्र है। इसके साथ-साथ 259,000 वर्ग कि० मी क्षेत्र भें अनेक 
तदियां बहती है, और अनेक स्थानों पर संचित पानी 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से 
मछलियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। मछली केन्द्रों और समुद्र के किनारे से आत्तरिक स्थानों तक 
मछली लाने के कार्य में अनेकों दुक, कार और वातानुकूलित गाड़ियाँ प्रयोग में लाने पर अन्य 
अनेक लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है । 

स्वतंत्रता के पप्चात्‌ डिब्बाबन्द और जप्ी हुई मछलियों के निर्यात व्यापार प्रें वृद्धि 
हुई है। 974 में मछली निर्यात से 00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अजित की गई थी । 
कुल भछली उत्पादन का लगभग आधा भाग तो ताजा भोजन के रूप में ही प्रयोग कर लिया 
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जाता है, [/5 भाग को डिब्बाबन्द कर दिया जाता है, /5 भाग सुख लिया जाता है और 
लगभग 0 प्रतिशत की खाद बना ली जाती है। कुल मछली उत्पादन का 70 प्रतिशत समुद्र 
से और 30 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होता है | 


मछली पालन विकास कार्यक्रम 

भारत में “अधिक अन्त उगाओ आन्दोलन के अन्तर्गत मछली-पालन विकार कार्यक्रम 
को धीमी गति से आरम्भ किया गया | प्रथम योजता में ही इस पर विस्तार से कार्यक्रम बताए 
ग़ए। मछली-पालन विकास कार्यक्रम को दो भागों में बाँठा जा सकता है-- समुद्री तथा आन्त- 
रिक | समुद्री मछली-पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत यंत्रवतत नावों का अधिकाधिक प्रयोग, नए- 
नए मत्य्य स्थानों की तलाश, मछली पकड़ने की पद्धति में अनुसंधान तथा इसके लिए याता- 
यात, संग्रहण, क्र-विक्रम आदि सुविधाओं का प्रदान कश्ना आता है। आन्तरिक मछली-पालन 
कार्यक्रम का उद्दे श्य संचित जलाशयों का विकास करता, मछलियों के लिए अच्छे-अच्छे बीजों 
की खोज करना आदि है । 

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में मछली पालन का विकास करने के लिए कुछ निम्न प्रमुख 
कार्यक्रम बनाए गए थे--- 

]. मछली उत्पादन को बढ़ावा देता । 

2, मछओं की आथिक और सामाजिक स्थिति में सुधार और उनकी रोजगार सुवि- 

धाओं में वृद्धि करता । 

3. मछली और मछली पदार्थो के विक्रय को बढ़ावा देता । 

इन सहेश्यों की प्राप्ति के लिए पाँचवीं योजना में आन्तरिक ख्ोतों से मछली पकड़ने 
का लक्ष्य ।0 55 लाख टन रखा गया था (जबकि ]973-74 में 7.84 लाख टन मछली का 
उत्पादन हुआ था |) इसका दो-तिहाई भाग पहले से ही स्थापित केन्द्रों में उत्पादकता एवं 
तकनीक बढ़ाकर प्राप्त करना था और प्रति हैक्टेयर हज क्षेत्र से 300 से 900 किलोग्राम 
प्रतिदिन मछली अलग प्राप्त की जानी थी । 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करके 90,000 
टव मछली प्रतिदिन प्राप्त को जा सकती है। इसी प्रकार समुद्री मछली १कड़ते का लक्ष्य 
4.85 लाख टन से बढ़ाकर 20,55 लाख टत रखा गया है। इसके लिए 4,000 अतिरिवत 
मोदर बोट और 200 छोटे अतिरिबत जहाओं की आवश्यकता पड़ेगी। बन्दरगाहों का भी 
अलग से विकास किया जाएगा, जिनमें यातायात, वातानुकलन, विधिंगत क्रिया आदि की 
सुविधाओं को उपनब्ध कराना होगा | संभावित खाद्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह 
आवश्यक है कि मछली को भोजन के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को बढ़ावा दिया 
जाए। 


60 ह भॉरत में ग्रामीण विकास 


भेड़ पालन का विकास 

भेड़ों की संख्या की दुष्टि से भारत का विश्व में छठा तम्बर है । भारत में रान [956 
में 3.9 करोड़ भेड़ें थीं, जो 966 में 4,2 करोड़ हो गईं | भेड़ों से केवल ऊन ही प्राप्त नहीं 
होती, बल्कि मांस, खाल और खाद बनाने में भी इसके शरीर का प्रयोग होता है । सबसे अधिक 
भेड़ आन्भ्र प्रदेश में पाई जाती हैं, इसके पश्चात्‌ तमिलनाजु, कर्ताठक, उत्तर प्रवेश का स्थान 
है। देश के विभिन्‍त भागों में पाई जाने वाली भेड़ों की किस्म में बहुत अन्तर पाया जाता है। 
हिमालय और पश्चिमी राज्यों गें अधिक ऊन देने वाली भेड़ें होती हैं । भेड़ की प्रमुख नस्‍लों 
में गुरज, कर्नेत,, बाखर्वाल, गद्दी, रामपुर भूषण और पहाड़ी क्षेत्रों में लोहो, बीकानेरी, 
मारवाड़ी, बुच्चों, काठियावाड़ी नसस्‍्लें पाई जाती है । दक्षिण और पूर्वी भागों में भी भेड़ों पर 
बहुत ऊन नहीं मिल पाती, क्योंकि इनके बाल अधिक होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग मांस के 
उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ मुख्य नस्‍्लें है--दविखणी, नैल्लोर, बेलांज, मंडूया और बंडूर। 

ऊन और मांस की दृष्टि से भेड़ों के उत्पादत की बहुत कमी है। अधिकतर ऊन घटिया 
किस्म की होती है। अतः कालीन एवं कंबल बनाने के काम आता है । 

भेड़ों का विकास कार्यक्रम में वर्तमान उपलब्ध नस्ल और मात्रा का ही उचित ढंग रे 


प्रयोग करने की आवश्यकता है । मिश्रित तसल का घिकास करके भी उत्पादकता बढ़ाई जा 
सकती है। 


विभिन्‍न योजनाओं में भेड़ों से प्राप्त उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक एवं संगठित 
प्रयास किए गए हूँ । विदेशों से आयातित भेड़ों की मसल से भारत में भिश्चित नस्ल का विकास 
करने के परीक्षण किए गए है, जिरासे कि अच्छी किस्म की ऊन मिल सके । हिसार में एक बड़ा 
भेड़ पालन एवं विकास केन्द्र खोला गया है, जिशमें मसल बढ़ाने की सुविधा, संयंत्र, विशेषज्ञ 
आदि आरस्ट्रें लिया से उपलब्ध कराए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं कर्नाटक में पहले 
ही तीन केन्द्र इसी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। ।960-6! में देश में 4 भेड़ विकास 
केन्द्र थे, जो वढ़कर 973-74 में 45 हो गए। संयुक्त राष्ट्र की सहायता से राजस्थान में एक 
ऐसे केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें भेड़ों की ऊन निकालने, श्रेणीयन करने और विक्रय की 


व्यवस्था है । अब आठ और केन्द्रों में भी यह सुविधा बढ़ाने का कार्य प्रा हो जाएगा। 979 
तक मांस उत्पादत का लक्ष्य 25,84 करोड़ किलोग्राम था। 


मुर्गी पालन का विकास 


अंडे और मांस के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में सुर्गीपालन कार्य क्रम से प्राप्त हो 
सकता है । कम पूंजी और अधिक लाभ की संभावना से ग्रामीण क्षेत्रों में गुगीपालम के विकास 
की अधिक संभावनाएँ है । 95[ में 7,35 करोड़ गुगभियों का उत्पादत हुआ, जो 972 में 


पशुपालन, दुग्धविकास एवं मछली पालन ़ ह 6] 


बढ़कर 3,67 करोड़ हो गया । सबसे अधिक मुरगियाँ आस्श्र प्रदेश में पाई जाती हैं । उसके 
बाद बिहार, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है। भारत में देशी और परिष्कृत 
उन्‍्त्रत किस्म की मुगियाँ पाई जाती हैं। प्रति मुर्गी साल में 75 अंडे देती हैं । देश में ।973- 
74 में 7 करोड़ अंडे उत्पन्त हुए थे जबकि 96] में 2.529 करोड़ उत्पादत था। देश में 
प्रति घ्यक्ति के लिए 80 अंडों की साल भर में आवश्यकता पड़ती है, जबकि औसत उत्पादन 
मात्र 3 अंडे प्रति व्यक्ति होता है । 


कम उत्पादन की समस्य(एं ओर कारण 


पहले अंडे प्राप्त करते के लिए भुगियाँ बहुत कम पाली जाती थीं। आज भी मुर्गी 
पालम का कार्य एक उद्योग के रूप में बहुत ही असंगठित है । इसके संबंध में कुछ समस्याएँ 
निम्त हैं -- 

], ग्रामीण क्षेत्रों में मुगियों को पालने में अच्छे रहने के स्थान, उन्नत खाने, प्रजनन 

और बीमारियों की रोकथ)म की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । 

2. प्रायः बीमारियों से सभी मुरगियाँ मर जाती हैं और मालिक को बहुत सुकसात 
होता है । 
मुर्गी पालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान की कमी । 
मुर्गियों के प्रबंध और विक्रय की अनुपयुकत व्यवस्था । 
« ग्रामीण क्षेत्रों में अंडों को जमा करने की व्यवस्था में कमी ! 
मुर्गी खाद्य-पदार्थ के अधिक ऊँचे दाम । 

मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादत शीघ्र होने लगता है ; 8-0 सप्ताह में बच्चा तैयार 
ही जाता है और अंडे से निकलने के 20-24 सप्ताह में मुर्गी अंडे देने लगती है। अच्छी 
विस्प के चूजों के उत्पादन के लिए 5 केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये स्थान हैं-- बंगलौर, 
बग्बई, भोपाल, दिल्‍ली और कामला (शिमला) | प्रत्येक केसर भें 50,000 अच्छी नस्ल के 
चजे तैयार करके बेचे जाएँगे। इसी प्रकार के 25 मुर्गी पालन केन्द्र बड़े पैगाने पर राज्य 
प्ततकारें चला रही हैं। अनेक भ्िजी क्षेत्र के व्यापारी 5,000 से 0,000 अंडे की क्षमता के 
मुर्गीपालन केन्द्र चला रहे हैं। 

चतुर्थ पोजना में मुर्गीपालत के विकास के जिए बंगलौर में एक विश्षेप प्रशिक्षण केन्द्र 
स्थापित किया गया था, जिससे कि वर्तमान मुर्गीपालन कार्य को संगठित और बड़े पैमाने पर 
चलाया जा सके । पाँचवीं योजला काल में अंडों के उत्पादन में प्रतिवर्ष 0 प्रतिशत वृद्धि 
होते की संभावनाएं हैं, जिससे कि [979 में [244 करोड़ अंडों का उत्पादन हो सके | 


(६४  ( _+- (+» 


(? भारत में ग्रामीण विकास 


प्रामीण राम को ध्यान में रखते हुए मुर्गी पालन के विकास से ग्राणेणों की व्याइ- 
तायिक भाय बढ़ेगी। शहुरों में अच्छे व्यवस्ताय के हृप में मुर्गी पालन की अच्छी संभाव- 
ताएं हैं । 


सुअर पालन का विकातत 


प्रोटीन युवत मांश'के ख्लोत के रुप में मुअर अधिक महृत्त्वपर्ण होता है। स्थानीय सृअरों 
की उत्पादन दर कम होने के फलस्वह्ठ प ये व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अपर्याप्त और अमाधिक 
सिद्ध होते हैं । साथ ही इतका क्र वजन, छोटा कदें, ओर देर से प्रजनन भी इसके विकाप्त में 
बाधक पिद्ठ होता है । कुछ उन्तत किसों, जग्रे--योकशायर, लैण्डरको, हैग्पशायर व्यावसायिक 
उहुेंश्यों के लिए आदेश सम्रफ्ी जाती हैं। भारत में 972 में 64 लाख यूअर थे, जो विश्व 
की संख्या का | प्रतिशत हैँ। इससे 50,000 टन माँप्त मिलता था । हैरिंगटुआ (परिचमी 
बंगाल), कुधाटुकुलम (कैरल), वोरिविल्ली (महाराष्ट्र), गत्तावरम्‌ (आन्श्र प्रदेश), अल्वर 
(राजस्थान), भतीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और रांची (विहार), सात केद्यों में यूअर की नस 
वे विकास और मांस के विधिकरण के कारखाने स्थापित किए गए हैं। झस क्षेत्रीय वेस्चों से 
सुभर के विक्ास्त के लिए अच्छी मरल के बच्चे, स्वास्थ्य की जानकारी और आधुनिक ढंग पे 
मूअर पालमे का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है। अभी तक 52 सूअर फार्म और |74 
सुअर पालन विकास शण्डों की स्थापना हो चुकी है। केस्रीय उत्पाद संस्थानों से पूरे देश में 
उलत और चूती हुई किस्म के सूअर अधिक उत्पादन उहूं एयों के लिए दिए जाते हैं। पॉाँचवीं 
योजना में गहन सुअर विकाग परिमोजमाएँ चाल करने का कार्यक्रम था। इसी प्रकार 20 
अतिरिक्त गृभर नस्ल वृद्धि केंद्र मांस की प्रीकिटयों के पास खोलने का कार्यक्रम था जिससे कि 
उत्तत किस्म के आयातिश यूअर के नस्‍्त सुधार और उत्पादन वृद्धि में सहायता प्राप्त हो 
सके । 


अध्याय 8 


सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज 


भारतीय परिस्थितियों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत की जनसंख्या का एक 

विशाल भाग गाँवों में रहता है। यह ग्रामीण समुदाय गरीबी से पीड़ित है और भशिक्षा, 
अज्ञानता, बीमारी और सामान्य दृष्टिकोण की संकीर्णता की मिथ्रित समस्याओं को हल कर 
पाने में असमर्थ जान पड़ता है । सरकारी और गर-सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा ग्रामीण 
पुत्ततिर्माण के क्षेत्र में जो भी प्रयत्न किए गए हैं, उनका लाभ कुछ संकुचित क्षेत्रों में ही प्राप्त 
करने के लिए रामायोजित किए विकास का ही बाहुलय रहा है। योजना आयोग ने भी 95] 

में प्रथम योजगा के प्रार्प के अन्तर्गत इस तथ्य की माना है। भारत-अगरीकी तकतीकी सहयोग 
समभीता (952) इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में तामुदापिक विकास को एक तीति के रूप में घोषित किया गया और राप्ट्रीय विस्तार सेवा 
से ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक परियर्तम की विधि को प्रथम योजना हारा एक माध्यम के 
रूप में स्वीकार किया गया । । 


सापुदायिक विकास फी विचारधारा 

सामुदायिक विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है-- "समुदाय की 
प्रेरणा या पहले से पूरे समुदाय के सक्रिय सहयोग द्वारा अच्छे रहन-सहूग को सुविधाएँ बढ़ाने 
के प्रति किया गयी प्रयत्त या आन्दोलन प्षामुदाधिक भिंकास है ।' 

उपर्धवत परिभाषा से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास को कार्यक्रम ग्रामीण उत्थान के 
प्रति कार्य है। सामुदाधिक विकास में श्रम, प्रबन्ध करता, स्थानीय सामग्री का जुटाना आदि 
के छप में ग्रामीणों के योगदान के साथ-साथ सरकारी नीतियों का भी सम्रावेश कर लिया जाता 
है | इन मीतियों के अन्तर्गत क्रपि विकास, भ्रूमि-कटाव को रोकना, पावी के साधनों में वृद्धि 
करना, सहकारिता का विकास, पश्मु एवं जंगलों का विकास, शिक्षा प्रसारण, क्रम-विक्रय 
सुधिधाओं को जुशमा आदि आते हूं । 

योजनावद्ध राष्ट्रीय योजना के एक भाग के रूप में सामुदायिक विक्राप्त की अनिवारयता 
महम्तूस की गई है | एक विधि के क्रय में इसके अन्तगंत ऋमबद्ध और परस्प्र-निर्मर परिवर्तत 


64 े भारत में प्रामीण विकास 


के कार्यकमा शामिल हैं, जैमें--आथिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक । लोगों को 
संकीर्ण आदर्ण के चंगुल से मुक्त करने के लिए सामुदायिक विकास को एक आन्दोलन के रूप 
में चलाने का प्रयत्त किया गया है | विभिन्‍्त स्थातीय साधनों से बहुमुखी विकारा के स्थानीय 
उपज्ब्ध साधनों से सामुदायिक विकास को संतुलित कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया 
है । इस कार्यक्रम से आशा यह की जाती है कि सम्पत्ति और कल्याण के पारस्परिक सामंजस्प 
से सभी को सहायता प्रदान की जाएगी और यह सहायता किसी बाहरी सहायता पर मिर्भर 
ने होगी | 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य 

देश के पिछड़े, अद्वं-विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में विकास के अवसर प्रदान करने 
की योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निहित है। इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्या यह है 
कि श्रेष्ठतम संभव तरीके से अतिरिक्त श्रम और सीमित उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक 
लोगों के अधिकतम लाभ के लिए प्रयोग नहीं हो पाता है। लोगों के धत और कह्याणकारी 
गतिविधियों में बिकास के प्रति प्रथत्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संभव किए जा सकते हैं । 
इस कार्यक्रम के अन्तगंत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में राज्य और सामान्य जनता के 
उद्देश्यों की पूति पर अधिक जोर दिया जाता है। 

भी टी० 2० क्रृष्णममाचारी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के मिम्स उद्देश्यों को 
अधिक महत्त्वपूर्ण माना है-- 


, राज्य की ग्रामीण जनता को दीघैकालिक बेरोजगारी से निकालकर पूर्ण रोजगार 
के प्रति निर्देशित करता । 

2. बर्तमात कृषि के अ्द्धंन्उत्पादन के स्थात पर वैज्ञानिक ज्ञात के श्रार से कृषि 

उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना । 

ग्रामीण परिवारों की साख्-योग्यता सें वृद्धि करके सहकारिता के सिद्धान्त का 

अधिकतम विस्तार करना । 

4. पूरे समुदाय के लिए सामुदायिक प्रयत्नों में वृद्धि करता, जैसे--बुएँ, गाँवों में सड़कें, 
स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र, मतोरंजन की सुविधाएं, बच्चों के खेलने के 
पाक आदि । 

थी हैमवीजोल्ड ते अपनी संयुक्त राष्ट्र संप्र में प्रेषित रिपोर्ट (भारत में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम) में लिखा है - 


(2 
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(सामुदाशिक विकास सखोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा घोजना का उहेश्य गाँवों में 
पर्याप्त खाना, कपड़ा, घर, स्वास्थ्य सेवाएँ सान्न प्रदान करता ही नहीं है, वरन्‌ लोगों 
के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना भी है जिससे उनमें संपत्त एवं संपूर्ण ज़ीवन जीने 
की इच्छा जागृत हो, व्यवित अपनी योग्यताओं को समझे और अपने लिए वहु स्व । 
ही श्रेष्ठ मालिक भी हो सके ।” 
सामुदायिक विकास कार्य क्रम, साधनों का विदोहत, भ्रामीणजमों के प्रयोग और उत 
प्राथमिकता के प्रति जागरूकता के लिए एक साधन माना जा सकता है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसा र--- 
“सामुदायिक विकास योजता का प्रमुख आधारभ्रुत उद्देश्य क्षेत्रीय आधार पर सामग्री 
और मानवीय साधनों का पूर्णतम प्रयोग करता है ताकि प्रामीण समुदाय का विकसित 
उच्च जीवन स्तर लोगों की स्व॑य की सक्रिय भागेदारी और पहल से संभव हो सके ।” 


सामुदायिक विकास कार्यक्रस को लागू करना 

2 अक्टूबर, 952 को यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया और 55 खंडों को बिकास- 
शीन बनाने के लिए चुना गया । प्रत्येक खंड में 400 से 500 कि० मी० क्षेत्र की 60-70 
हजार जनसंख्या के [00 गाँवों को शामिल किया गया । 2 अप्रैल, 974 को साधुदायिक 
विकास खंडों की संख्या 5, 723 थी जिसमें लगभग 47. करोड़ की जनसंख्या और 5.66 
लाख गाँव शामिल थे। सन्‌ 958 के पूर्व यह कार्यक्रम तीन विभिन्‍न चरणों में ही चलाया 
गया । अप्रैल 958 की परिबतित पद्धत्ति से कार्यक्रम दो चरणों में विभाजित हो गया। यह 
परिवर्तन बलवन्तराय मेहता समिति की पस्रिफारिशों के आधार पर किया गया । अब विकास 
का प्रथम चरण पाँच वर्ष की अवधि में पूरा करने के पश्चात्‌ द्वितीय चरण में अपेक्षाइ्त कम 
बजद से सामुदायिक विकास के कार्यक्रम चालू रखने होते हैं । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बिशेषताएँ य। प्रारूप 
सामुदाधिक विकास परियोजना के तीन महत्त्वपूर्ण प्रारूप हैं--- 

]. कृषि, पश्चु पालन, भुर्गी पालन, गछली पालन के क्षत्रों में वैज्ञासिक पद्धति का प्रयोग 
करके रोजगार और उत्पादन में वृद्धि करता और कुटीर एवं लघु उद्योगों की 
स्थापना करना । 

2. ग्रामीणों में सहकारी प्रयत्नों की बुद्धि करता, जिससे कि प्रत्येक गाँव में एक बहु- 
उदं एयीय सहकारी समिति बनाई जा सके जिसमें व्यावहारिक रूप से गाँव के प्रत्येक 
परिवार को प्रतिनिधित्व मिल सके ! ह 
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3, समुदाय के सामान्य हितों की वृद्धि के लिए संगठित प्रगृत्त, उदाहरण स्वरूप गाँवों 
में सड़कें, पानी के संग्रह करने के स्थान, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि, जिनगे कि 
प्रामीण जनता में विकसिल दृष्टिकोण प्रसारित हो सके। 


संगथतात्मक प्रारूप या नपूना 

सामुदाधिक विकास कार्यका का प्रशासन केस, राज्य, जिला व खंड विभिन्‍न स्तरों के 
लिए बनाया गया है।। केर्द्र में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के आधीत सामुदासिक विकास विभाग 
इस कार्यक्रम का एक मात्र नियंत्रक है । इस कार्यक्रम को सफलतापूबंक लागू करने के लिए 
योजना आयोग और क्रृष्नि मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति भी है। यह उच्च 
स्तरीय केन्द्रीय समिति नीति निर्धारण और सामान्य प्रशासन का कार्य करती है। आर्थिक 
विकास के कार्यक्रमों में बुद्धि करना भी इसी केन्द्रीय समिति का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य 
में विकास आयुक्त (जो सामुदायिक थिकास कार्यक्रम का प्रभारी होता है) निर्देशन और 
समन्वय का कार्य सम्पत्न करता है । 

राज्य स्तर पर सामुदायिक विकार कार्यक्रम छो लागू करते का उत्तरदायित्व संबंधित 
राज्य सरकार का होता है। केर्वीय रापिति की भाँति राज्य समिति का गठन किया गया है, 
जिसका सचिव भी उच्चस्तरीय अधिकारी होता है। तकनीकी सलाहकार सप्िति एवं विशपज्ञों 
के समूह का अध्यक्ष राज्य पिकारा आयुक्त हीता है जो प्रशासनिक प्रधान होता है| 

जिला स्तर पर जिले में कार्थकम लागू करने का <त्तरदागित्व बैधानिक जिला परिपदों 
का होता है। खण्ड विकास अधिकारियों की सहायता से यह परिषद कार्यक्रमों को व्यायहारिक 
रूप देती है । 

खण्ड स्तर पर पंचायत समिति इस कार्मक्रम की प्रभारक या इंचार्ज होती है। इस 
सगिति के सदस्थ चुने हुए सरपंच (ग्रामीण पंचायतों के अध्यक्ष) होते है, और कुछ महिला 
एवं पिछड़े वर्गी के प्रतिनिधि भी राहयोगी रादस्ण बनाए जाते हैं। इस समि'त के निर्देशन में 
खंड विकास अधिकारी और 8 विस्तार अधिकारी (जो क्रपि, शाहकारिता, पशु-पालम में 
सिद्धहस्त होते हैं) कार्म करते हैं। युवक संघ, किसान संगठन, महिला गण्डल जैसे स्वैस्छिक 
संगठन पंचायत के कार्यो में संबंधित क्षेत्रों में सहयोग प्रदाल करते हैं । 

ग्रामीण स्तर पर दो एजेंसियाँ काम करती हैं--(4) पंचायत, जो सगूने कार्यक्रम 
का नियन्त्रण करती हैं और (2)प्राम रोबक, जो एक बहुहेश्यीय एजेंट का कार्य करता है और 
जिसके कार्यक्षेत्र में ।0 गाँव होते हैँ । 

संगठित सरकारी प्रशासन के अतिरिक्त गर-सरकारी भागेदारी को वढ़ावा देगे पर 
जोर दिया जाता है। प्रायः इसे जनता का कार्यक्रम भी कहा जाता है। लोगों का सहयोग 

के 
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कार्यक्रम लागू करने के साथ ही घोजना बचाने के लिए प्राप्त किया जाता है। ग्रागीणों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थातीय और गैर-ारकारी संगठनों की भी सेवाएं प्राप्प की जाती 


हे । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आलोचनात्मक मुठ्यांकत 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रति अनेक आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं। यदि 
कुछ इसे ग्रामीण बुशश्यों को दूर करने का एक मात्र उपाय मानते हैं, तो दूसरे वर्ग का आरोप 
हैं कि सामुदायिक विकास विभाग में तो वृद्धि हो गई है परच्तु समुदाय का विकास चहीं 
हुआ है । 

साभुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता को दो शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता 
है--सामान्‍्य लाभ तथा विशेष बाध् । 

जहाँ तक सामान्य लाभ का प्रश्न है, एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई है जिसके 
द्वारा सरकार ग्रामीण जनसंख्या के जीवन के हर पहलू को छू सकती है । जनसाधारण को विकास 
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और तकनीकविंद को जनगाधारण के 
प्रतिनिधियों के साथ कार्थ करने को कहा जाता है | जहाँ तक विशेष लाभों का प्रश्न है, अच्छे 
वीज, अच्छे औजार, रासामतिक खाद अएदि की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गाँव 
में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सफाई में भी काफी उन्नति हुईं है । 

इस कार्यक्रम के मूल्यांकन करने का अपेक्षाक्षत उत्तम तरीका यही होगा कि यह देखा 
जाए कि ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी परिवतेगशील घटकों में किक सीमा तके वृद्धि हुई 
है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं--- 

(अ) विक्रय योग्य कृषि उत्पाद की मात्रा में वृद्धि । 

(ब) विकास के लिए पूंजी निर्माण फी गाया एवं दर हों ब॒द्धि । 

(स) कृषि और संबंधित औद्योगिक क्रियाओं के लिए बिकशित एवं नई तकनीकः में 

वृद्धि । 

उपयुक्त पटकों की विस्तृत व्याख्या निम्न प्रकार है-- 

(अ) छ्ंषि उत्पादन में बुद्धि --राधुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण कार्य हे, 
क्ृपि उत्पादन में बुद्धि करना और विक्रय योग्य उत्पादत की मात्रा अधिक उपलब्ध कराना । 
समय-रामय पर इसी बात पर जोर दिया गया है कि कृषि आधिक्य से अच्य क्षेत्रों में विकास. 
के लिए पूँजी निर्माण को बढ़ाया मित्रता है। कृषि आधिक्य भी अन्य अनेक आधथिक, सामाजिक 
घटकों पर निर्भर होता है, जैगें--छ्ादकता, बाजार का नजदीक होना, न्यूनतम सूल्य, 
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उपभोग का स्तर आदि । इस सभी के अतिरिक्त किसान की संपन्नता और विस्तार कार्यक्रम 
की सफ़लता इसी बात से मालू मे हो जाती है कि पुरानी कड़ियों के बंधन से मुक्त होकर ग्रामीण 
ने अधिकतम उपलब्ध विक्रय योग्य आधिकस में बुद्धि की है या नहीं । 

कृषि उत्पादकता में वृद्धि अनेक घटकों का परिणाम होती है | लेकित दुर्भाग्गवश 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम इन्हें प्रदान करने में असफल रहा है। खाद का प्रयोग अभी बहुत 
कम किया जाता है यथपि रासायनिक खाद अपेक्षाकृत सस्ती दर पर उपलब्ध है । उन्नत बीजों 
के प्रयोग में वृद्धि अवश्य हुई है। परल्तु क्षेत्र की दृष्टि से यह बिल्कुल नगण्य है। ध्िचाई 
सुविधाओं के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कोई भी सक्तिय कार्य नहीं कर पाया है । इसी 
प्रकार कीड़े, कपि रोग मिरोधक आदि के लिए कुछ भी कार्य नहीं हो सके हैं। जहाँ तक 
प्रदर्शक खेतों का प्रश्न है उनसे प्राप्त परिणाम भी संतोषजनक नहीं रहे हैं। उन्नत क्रृषि यंत्रों 
का प्रयोग क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 

सन्‌ 96। में सामुदायिक विकार के वाधपिक सम्मेलन में बोलते हुए श्रीकृष्णमाचारी 
ने हेदराबाद में कहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ज्ञाभों का समाव वितरण न होने 
के तीम प्रमुख कारण हैं : 

, बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएँ एवं कार्यक्रम 

2, जंगल काठना, भूमि कटाव और भवन निर्माण 

3, उत्पादन कार्य अपेक्षाक्ृत अधिक क्षमतापूर्ण 6ंग से तहीं किया गया है ।' लेकिन 

विक्रय योग्य आधिक्य में वृद्धि अवश्य हुई है । 

(ब) पूँणी संकलन की सात्रा एवं वर में वृद्धि और विकास संरचता का निर्माण--- 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम से यह आशा की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवेक लोगों के 
हित की दृष्टि से पूँजी संकलन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पूंजी संकलम सहकारी साथ 
सुविधा, उपलब्ध ग्रामीण बेरोजगारी का अधिकतम 'प्रयोग, ग्रामीणों में छोटी बचत करने बी 
आदत और कुटी र उद्योगों के प्रति भुकाव में वृद्धि से संभव हो सकेगा। लेकिन इस कार्यक्रम 
से वास्तव में कोई भी विशेष परिवर्तन संभव नहीं हो सका है । 

संयुवत राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में भी यहु ठीक ही बतलाया गया है कि इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत किए गए विनतियोजन का अधिक भुकाव सामाजिक पूंजी में वृद्धि करता रहा है जिसके 
अ्तर्गत सड़कें, कुएँ, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन केन्द्र, खाई गड़ढे एवं किनारे 
बनाना शामिल है । परन्तु कृषि विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है जिसरो कि शहरों 
के पास गाँवों की संरचना से अधिक लाभ प्राप्त हो सको । 

ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी में बुद्धि का उपयोग गुह निर्माण के लिए सामाजिक कारणों से 
भंधिक हुआ है, न कि आर्थिक आधारों पर | कृषि बीज वोने के क्षेत्र की तुलना में विकसित 
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प्रशीनों और साज-सामान के प्रयोग में वृद्धि गहीं हुई है। क्रपि पैजी निर्माण में कमी होते का 
प्रमुख कारण साख सुविधाओं की कमी और उपलब्ध कोषों का अनुत्पादक कार्यों के लिए प्रयोग 
करना रहा है | 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा कृषि पूंजी निर्माण में वृद्धि न होते के दो प्रमुख 
फारण हैं -- 
' |. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई आय का प्रयोग बड़े परिवारों और रहम-सहन की बढ़ती 
हुई लागत में ही हो जाता है। 

2. तत्कालीन भौतिक आकांक्षाओं की संतुष्टि में अतिरिक्त आय का प्रयोग कर 

दिया जाता है। 

पी संकलन की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकी है। इस प्रकार समाज में न्यून 
बचत अनुपात के स्थात पर उच्च बचत अनुपात की आवश्यकता है चूँकि सामुदायिक विकार 
कार्यत्रम प्राथमिक रूप से कृषि से संबंधित हैं, अतः औद्योगिक संरचना कार्यों के लिए 
पूँजी निर्माण की ओर ध्यान भी नहीं दिया गया है। 

(स) संबद्ध औद्योगिक क्रियाएं--पग्रामीण क्षेत्रों की छोटी आधुनिक औद्योगिक इकाइयों 
को बड़ी औद्योगिक इकाई के प्रति संपुष्टि के रूप में ग्रामीण विकास के लिए लगाया जा सकता 
है | इनसे ग्रामीणों को अतिरिवत आय के अलावा आधुत्तिक अर्थव्यवस्था में विकास विधि का 
भी अनुमात हो सकेगा । इसके फलस्वरूप शहरी और ग्रामीणों में अनावश्यक अन्तराल या 
खाई को भी कम किया जा सकेगा। 


साम्ुदाधिक विकास कार्यक्रम की अन्य कमियाँ या दोष 

!. कार्यक्रम के लाभों का असमान वितरण । 

2, निश्चित पारिभाषिक प्राथमिकताओं की कार्यक्रम में कमी। 
3, सामान्य जनता का यह कार्यक्रम नहीं बन पाया है । 
4 


, विस्तार कार्यकर्ता गाँवों सें खंड स्तर पर सहायक होने के स्थान प्र अपनी 
अनभिज्ञता और असमान विचारों का परिचय देते हैं। 


, भौतिक प्राप्तियों के स्थात पर कोपों को खर्च करता ही प्रमुख उद्देश्य रहा है । 


6, औपचारिक उद्घाटन या संस्करण ही खंड कार्यकर्ता का प्रारम्भिक और अन्तिम 
लक्ष्य रहा है । 


7. कार्य संबंधी उत्तरदायित्वों भें कगी | 


प्रा 
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सुधार हेतु प्रयत्न 

यदि सागुदायथिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाना है तो सभी कपकों के लिए नई 
तकनीक ग्रहण करने की उत्सुकता में वृद्धि की जाती चाहिए। इसके लिए निम्न प्रयत्न किए 
जा सकते हैँ---- 

[. गाँव स्तर पर कार्यकर्ताओं को और अधिक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 
आवश्यकतानुस।र उन्नत बीज, खाद, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाएँ, सिंचाई 
सुविधाएँ और उचित समय पर तकतीकी जानकारी प्रदात करने से कृषि उत्पादन 
में बद्धि की जा शकती है । 
कार्यक्रम द्वारा सरकारी समित्ति की शवृंखलाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे 
कि किसान पर्याप्त साख सुविधाओं के आधार पर तकतीकी ज्ञात का समुचित 
प्रयोग कर सकें । 
पंचायती राज संगठन को खंड अधिकारियों की तीति एवं कार्यक्रम लिर्धारेण और 
लागू करने में सहायता देने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है । 

4, ऊपर से प्राप्त आदेश मात्र सलाह या मार्गवर्शन के रूप भें दिए जाने चाहिए । 
खंड स्तर पर मार्गदर्शन के आधार पर कार्यक्रम की छपरेखा बताने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए । 

5. ग्रामीणों को समस्त कार्यक्रम वी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और इसे स्वीकार 
करने के प्रति उनकी इच्छा जागृत की जानी चाहिए । 

6. विशेषज्ञों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएँ 
औरः प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाएँ, जिससे कि ग्राभीण क्षेत्रों में ये लोग 
उत्तरदायित्व एवं प्री कार्यक्षमता से कार्य कर सकें । 

7. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसाधारण शिक्षा अति 
आवश्यक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ठीक 
ढेँग के प्रशिक्षण तथा ग्रामीण जतता के स्वभाव को बदलते की भी जछूरत है। 

पंजायजी राज 

लोगों की भागेद्वारी के आधार पर ग्रामीण विकास और सुधार के लिए सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम का महत्व पहुले ही समझाया जा चुका है| लोगों को भागेदारी के लिए मात्र 
कहना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि भ्रामीण विकास के कार्यक्रमों में उनच्तित रूप से उन्हें 
शामिंग करता अधिक आवश्यक है | अतः: इस बाल की आवश्यकता मह॒रशुस हुई कि एक ऐसी 
कार्रप्रणाली की खोज की जाए जिसगे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रजातंत्र सही अर्थों में कार्य कर 
ऐके | श्री एस०के ०ड़े ने सही कहा है -- 
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“जय और प्रजातंत्र एक साथ नहीं चल सकते | प्रजातंत्र जोदूर बठे हुए सरकारी 

कर्मचारियों द्वारा प्रशासित होता है कुछ लोगों के लिए आरामवबायक हो सकता है, 

लेकिन एक पिछड़ी अथ॑व्यवस्था इस प्रकार की विलासिता को सहन नहीं कर सकती 

हे 

श्री बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ते जाँच करने के पश्चात 
यह बतलाया कि गाँव, खंड और जिला स्तर पर प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण से सामुदायिक 
विकास वार्यक्रा की उन्नति हो सकती है । “भप्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण” शब्द के स्थात पर 
“पंचायती राज” शब्द को प्रयुक्त किया गया | बलवस्तराय मेहता समिति ने विकेन्द्रीकरण 
के लिए तीन सन्नी कार्यक्रम प्रस्तावित किया। प्रत्येक गाँव स्तर पर ग्राम पंचायतें, खंड स्तर पर 
पंचायत समितियाँ और उच्च स्तर पर जिला स्तरीय जिला परिपदें गठन करने का सुक्राव 
दिया । फलस्वरूप ग्राम पंचायतों की स्थापना राज्य सरकारों हारा की गई है। लगभग सभी 
राज्य सरकारों ने कानून बनाकर ग्राम पंचायतों की स्थापना की है। विभिन्‍न राज्यों भें संगठत 
और संरचना की दुप्टि से कुछ अन्तर अवश्य पाए जाते हूँ परच्तु कार्यों को दृष्टि से लगभग 
समानता पाई जाती है। 

इृता समय 2,2,063 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 98% ग्रामीण जन-संझ्या शामिल 
है। 4023 पंचायत समितियाँ और 243 जिला परिषदें हैं । 


ग्राम पंचायत के संगठन का स्वरूप (ढांचा) 

ग्राम पंचायत के संगठन का स्वरूप विभिन्‍न राज्यों भें अलग-अलग है | अनेक राज्यों 
में गाँव सभाएँ या ग्राम सभाएँ स्थापित की गई हैं, जो प्रत्येक गाँव या /000 की जनसंख्या फा 
प्रतिनिधित्व बरती हैं। यदि किसी गाँव के पाँच कि०भी० के व्यास भें कोई ग्राम सभा नहीं है 
और उस गाँव की जनसंख्या 4000 से कम है तो बहाँ भी एक ग्राम राभा स्थापित कर दी 
जाती है । यदि दो गाँव पास-पास हैँ, तों 5000 की जनसंख्या तक एक ही ग्राम सभा रबी 
जाती है । 

ग्रामीण संस्थाओं का चुनाव प्रत्यक्ष और बालिंग मताधिकार के आधार पर किया 
जाता है । ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्यकारिणी है । इसमें सदस्यों की संछया 30 से 5] 
तक होती है। अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। 
प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षित स्थानों की संख्या वहाँ की जनसंख्या पर लिर्मर करती है । 


ग्राम पंचायतों के कार्य 


[, अनिवार्य कार्य--नालियों, प्रकाश, चिकित्सा सुविधा का प्रयंध। बीगारी या 
महामारी फैलने पर तिरोधक एवं उपचार के उपाय । साव॑जतिक शौचालयों का त्तिर्माण और 
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रख-रखाब । मृत्यु और जन्म का लेखाजोखा, भेलों का आयोजन, सामान्‍य चरागाह भ्रृमि की 
व्यवस्था एवं पानी की आपूर्ति । श्मशान घाट बताना और उसकी व्यवस्था, सामान्य सड़कों की 
बताता और उतका रख-रखाव । ' 


2, बेकल्पिक या स्वच्छिक कार्य--पेड़-पौधे लगाना, चौपायों कभी नस्ल में सुधार, प्रामीण 
स्वयं सेवकों का चोकीदारी के लिए संगठन, कुटीर उद्योगों में सुधार, अकाल से सुरक्षा । 
धर्मशाला, कुएँ, तालाब और मोरियाँ बनवातता । स्वास्थ्य सेबाएँ, पशू एवं प्नुप्य चिकित्सा 
सेवाएँ, पुस्तकालय एवं बाचनालय का प्रबंध, ग्रामीण जंगलों की देखभाल, अस्वास्थ्यकर 
गड्ढे या स्थानों की भरना । कई राज्य सरकारें कभी-कभी भू-लगान आदि की बसूली का 
कार्य भी पंचायतों को सौंप देती हैं । 


3. आर्थिक कार्य---उपयुक्त कार्यो के अतिरिक्त कुछ ग्राम पंचायतें भूमि-सुधार, 
सहकारिता में वृद्धि, चकबन्दी, महत्त्वपूर्ण आँकड़ों को एकत्रित करना; और भूमि विकास जैसे 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्य भी करती हैं । 


4. न्याग्रिक कार्य या न्याय पंचायतें--कुछ ग्राम पंचायतों को न्‍्याथिक अधिकार 
भी प्रदान कर दिए गए हैं। इनके पास रुपये के लेन-देन के ऋगड़े, चल संपत्ति और इसके मूल्य 
संबंधी विवाद लाए जा सकते हैं। मात्र जुर्माना करने तक का अधिकार इन पंचायतों की दिया 
गया है जिससे कि छोटे-छोटे बिवादों का शीक्ष निपटारा हो सके । 


पंच्रायतों की वित्तीय व्यवस्था 


प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास एक ग्रामीण पंचायत कोष होता है, जिसमें सामान्य और 
विभेष अनुदान, आबंदन तथा म्थूनिसिपल णोडे, स्थानीय सरकार, राज्य और केन्द्र ारकारों 
से प्राप्त अनुदात को रखा जाता है। ग्राम पंचायतें अपने साधन निम्न पाँच स्रोतों से प्राप्त 
फरती हैं--- 


|. कर - पंचायतों द्वारा कानूनों के अनुसार कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं । इनमें 
कुछ अनिवार्य और कुछ स्वेच्छिक होते हैं जिसमें गृह कर, व्यावसाधिक कर, गाड़ी कर एवं 
पशु कर शामिल है । 


2. विभिन्‍न प्रफार के शुल्क -- पंचायतों हारा विभिन्‍न प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं। 
इनको तिम्त ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है--- (क) सेवाओं के बदले में शल्क, जैसे -- पानी, 
नालियों, गलियों में प्रकाश आदि का प्रबन्ध करना, (ख) लाइरौरा फीस जो पशुओं की बिक्री के 
रजिस्ट्रेशन पर, खाल एवं चमड़ीं को एकत्रित करने पर, चाय की दुकान आदि पर ली जाती 
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है, (ग) जुमतिा जो लाइसेंस न लेने पर, अनधिकृत स्थान को कब्जाते आदि पर लगाया 
जाता है। 

3, सामान्य आय--मछली पालन, मेले, बाजार, हाट, घास की बिक्री, पेड़ों के गिरते 
की आय, मरे पशु और कूड़ा डालने के स्थान की सफाई का झुढक, सार्वजनिक सेवाओं के लिए 
श्रमदान के रूप में आय, सरकारी या सार्वजनिक भूमि से प्राप्त आय इसमें शामिल की 
जाती हैं । 

4. विविध--इस मद के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज, सरकारी सहायता, स्टाभ्प 
शल्क, पुराने सामान की बिक्री, किराया, भूमिसे उत्पादित सामग्री, ऋण और अग्रिम राशियाँ 
एवं जिला बोर्ड से अनुबंधित आय शामिल हैँ। 


पंचायती राज का आलोचनात्मक मृल्वांकत ह 

पंचायती राज संस्थाएँ अनेक कार्यों में व्यस्त रहती हैं जगे --कुषि के लिए कचे माल 
एवं संयंत्रों का आयोजन करना, जलाशयों का बचाना, छोटे सिंचाई कार्यों आदि को सम्पूर्ण 
करना, स्कूल एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करता, सड़कें बनाना, पीने के पानी 
का प्रवस्ध करना आदि | उत्तरदायित्व, सरकार से हटाकर नागरिकों को ही दे दिया जाता है । 
पंचायती राज के द्वारा ही योग्य तथा आत्मनिर्भर बनना, सामाणिक दायित्व को समझना, 
पहुल करने की प्रवृत्ति जैसे गुणों को ग्रामीण जनता में सँजोया जा सकता है। इस प्रकार 
पंचायती राज के द्वारा सभी को समान व्यवहार प्राप्त होता है और एक उचित और न्यायशील 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होती है । 

अनेक अध्ययनों और समीक्षाओं में यह वहीं कहा गया है कि पंचायती राज प्रणाली 
असफल रही है, बल्कि यही कहा गया है कि कुछ और अधिक किया जा सकता है | 


पंचायती राज प्रणालो की कमियाँ 
पंचायती राज प्रणाली के संगठन एवं संचालन मे कुछ कमियाँ पाई जाती हैं, जो 
निम्न हैं-- 
. गाँवों में कुछ विरोधी तत्व संगछित होते हैं, जो सामान्य हितों की बातों में भी 
स्वीकृति तहीं देते और कार्यों को लगभग असंशव बना देते है । 
2, उचित नेतृत्व की कमी के फलस्वरूप, गैर-जिम्मेदार व्यवितयों के हाथों में पंचायतें 
मात्र साधन या यंत्र बनकर रह जाती हैं | 
3. राजनंतिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप शिक्षित एवं योग्य व्यवित पंचायतों के कार्यों 
को सक्षम ढंग से करने के लिए आगे नहीं आ पातते। 
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4, विकास लाधों का रामान बंटवा रा ग्रामीण जनता में नहीं हो पाया है। गाँव थे 


समर्थ, धनी और उच्च बंगे के लोगों द्वारा इसका अधिक लाभ पूर्ववत स्थिति 
में है। 


5, बड़े भूमिपति और ऋण दाताओं का इन पंचायतों पर अभी भी आधिपत्य बना 


हुआ है और सामान्य कृषक वर्ग का विकास इन पंचायतों द्वारा नहीं हो पाता है । 


6, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गाँवों में प्रदर्शन आदि की कमी पंचायती राज की मुख्य 


बाधाएं समभी जाती हैं। 


सुधार के लिए तुघाव 


पंचायतों को अधिक उपयोगी एंवं प्रभावी बनाने के लिए जनता का प्रभावशाली 


नियंत्रण उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा चाहिए, इसके लिए थहू आवश्यक है कि-- 


|, पचायतों का चुनाव नियमित्त रूप से होना चाहिए । 
2, ऐसे व्यक्तियों को भी पंचायत समितियों का झदस्थ बनाया जा सकता है जो 


प्रत्यक्ष रूप में ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के बनाने तथा इसको लागू करने के 
काये से संबंधित ने हों | 


, पंचायत गति के प्रत्येक सदस्य को 5 वर्ष के पश्चात 5-20 दिन के प्रशिक्षण 


कार्प के लिए अवश्य भेजा जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रपि, पशुपालन, 
सहुका रिता, सामान्य स्वास्थ्य, प्रारम्भिक साव॑जनिक शासन आदि के लिए हो 
सक्रता है । 


4. स़्ताह या पखह दिन में गाँव के वृद्धों को एक अनोपचारिक सभा बुलाई जाते 


को प्रोत्याहित किया जा सकता है, जिससे ग्राम पंचायत के सदस्य और बृजुर्ग बोग 
गाँव की समस्थाओं पर विधार पिएं कर से । इस प्रकार पंचायत के सदस्थ 
और ग्रामीण एकलुपरे की समस्याओं को रभक सकेंगे और पंचायत के निर्गयों 
का अधिक प्रभावी परिणाम हो सकेगा । 


वेध्याथ 9 


ग्रामीण औद्योगीकरण एबं रोज़गार 


ग्रामीण उद्योगों की महत्ता कृषि प्रधात और आथिक समस्याओं से ग्रसित देशों के लिए 
और भी अधिक है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनविकास और ग्रामीण जीवन में आनन्द लाने 
के लिए इन उद्योगों का विकास अति आवश्यक है । 

विस्तृत अर्थों में ग्रामीण उद्योगों में उन सभी उद्योगों को शामिल किया जा राकता है 
जो ग्रामीणों हारा आंशिक या पूर्णकालिक व्यवसाय के झूप में किए जाते हैं। थे उद्योग जाति- 
गत अथवा परम्परागत उद्योग के रूप में हो गाकते हैँ । अत्यक्त ही अल्प पूँजी वित्तियोंग से 
स्थानीय सामग्री और योग्यता हारा ही मोटे झूप से इन्हें चनाया जाता है और श्रमिकों को 
मजदूरी पर रखा जाता है। आवश्यक रूप रो ग्रामीण उद्योग गाँवों में ही स्थापित किए 
जाते हैं । 


ग्राम्तीण उद्योगों फा महत्त्य 

भारत में इसी तथ्य से ग्रामीण उद्योगीं के महत्व को जाना जा सकता हूं कि पिछले 
कुछ समय से शहरीकरण का तीज विकास होने के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग गाँवों 
में ही रहता है और अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था क्ृपि प्रधान है। पर्याप्त गाना में सिचाई, 
खाद और विस्तार कार्य क्रमों को लागू करने पर भी, भारतीय कृषि व्यवसाथ केवल मौप्तमी 
है और जछरत से ज्यादा लोग इसमें कार्य करने हैं। फंगस्वरूप हमारी क्रपि अद्ध -ब्रेंरेज़ञगारी 
ओर अल्प-रोजगार के दुष्चक्र से बच नहीं पाई है । 

ग्रामीण उद्योगों का सबमे महत्त्वपूर्ण लाभ यही है कि प्राकृतिक रूप से श्रमिक को अपने 
ही बातावरण में रोजगार मिल जाता है और भौतिक एवं बारित्रिक संतोप भी प्राप्त होता है । 
उत्तकी सांभथ्य, इच्छा और रुचि के अनुरूप और व्यवितंगत योग्यता एवं प्रवृत्ति के अनुसार 
व्यवसाय चलाने की प्रंभावना भी वन जाती है। गाँवों में रोज़गार के लिए कुटीर उद्योगों को 
बढ़ावा देने का एक ग्राज़् कारण यह भी है कि कृषि पूरे वर्ष पूर्ण रोजगार प्रदान नहीं कर 
सकती है, फिर भी फस्नल बोने, काटने, रोपने और अन्य सामयिक कार्यों के लिए भल्पकालीत 
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भारत में प्रामीण विकास 


आधार पर अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकत्ता पड़ती है। आगे आने वाले अनेक वर्षो के लिए 
कृपि का यंत्रीकरण एक व्यावहारिक-सं भावना या विचार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः 
कृधि की अतिरिक्‍त श्रम की मौसमी माँग को ध्यान में रखकर ग्रामीण समुदाय को गाँव में 
रखना ही उचित है। कच्चा माल, स्थानीय योग्यता और उद्योग की स्थानीय आवश्यकता के 
अनुरूप भारत के विभिन्‍न थत्रों में चुने हुए ग्रामीण उद्योगों को विकसित एवं प्रोत्साहित करनेकी 
आवश्यकता है। ये उद्योग अनेक प्रकार से ग्रामीण कल्याण में सहायता प्रदान कर सकते हैं--- 


| है 
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इनसे अद्ध /अल्प रोज़गार एवं बेरोजगारी में कमी आ जाएगी । 

अनेक प्रकार का ऐसा कच्चा माल भी प्रयोग में लागा जा सकेगा, जिसे याता- 
यात्र की उच्च लागत के फल्रस्वकूप शहरी स्थानों पर नहीं भेजा जा सकता । ऐसा 
गाल राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकेगा । 


, किराम और उसके परिवार के लिए एक अतिरिक्त आय का साधन पनप सकेगा 


जिसका प्रयोग वह अपने जीवन स्तर को उन्मत करने और आकस्मिक कृषि 
फसल खराब होने पर कठिनाई के दिलों में प्रयोग कर सकेगा । 


, विदेशी बाजारों में ग्रामीण औद्योगिक वस्तुओं की बहुत माँग है। 
, ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद में अधिक पूँजी बितियोजन की भी आवश्यकता नहीं 


पड़ती, क्योंकि स्थानीय कच्चा साल और योग्यता का अधिक प्रथोग किया 
जाता है। 

कृषि में किसान द्वारा ही खेती करने के अनुरूप, प्रजातंत्र और समाजवादी ढाँचे 
की आध्रारशिला अधिक मजबूत ग्रामीण उद्योगों से ही संभव है । * 


, अपनेपन का वातावरण पैदा करने के लिए स्थानीय योग्यता, क्षमता, लगन और 


रुचि का विकास ग्रामीण उद्योगों द्वारा प्राप्त अवसरों से ही संभव है । 


श्रमिक को एक दिन में लगभग 2500 कैनो रीज की आवश्यकता पड़ती है | दुर्भा ग्य- 


बश, भारतीय ग्रामीण को आवश्यक कैलोरीज तो क्या आवश्यक प्रोटीन और 
विटामिन भी नहीं मिल पाते । कुछ ग्रामीण उथोगों से खाद्य मूल्यों का लाभ भी 
ग्रामीण समुदाय को प्राप्त हो सकता है। उदाहरणस्वरूप-- पालिश किए हुए 
चावल में फासफोरस की मात्रा समाप्त हो जाती है, जबकि हाथों से कुटे हुए 
चायलों में यह पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है । 


ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम 


सन्‌ 962 में योजना आयोग हारा छोटे शहरी केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण 
उद्योगों की विचारधारा विकसित करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गईं । इस बात की 


ग्रामीण औद्योगीकरण एवं रोजगार हा, 


संभावना महसूस की गई कि शहरी केन्द्रों में जोड़ने /एकत्र करने के उद्योगों के लिए छोटे पूर्जे 
का सामाल बताने वाली ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को सम्मिलित कर दिया जाए | इसके 
अतिरिक्त, ग्रामीश क्षेत्रों में छोटी इकाइयों से अनेवा सेवित वर्ग और कलाकारी द्वारा छोटे 
शहरी केन्द्रों को सेवा सुतिधाएँ भी प्रदान की जा सकती हैं | बाद में इरा विचार में आवश्यक 
सुधार करके इस बात पर भी जीर दिया गया कि संतुलित ग्रामीण विकास के लिए प्रयत्तों को 
गति दी जाएं। अभी आधुनिक मणीनों से सध्यम और छोट पैमाने के उद्योगों को पूर्ण इकाई 
के रूप में ग्रामों में स्थापित करते पर भी व्यावहारिक प्रयत्न किए जा रहे हैं । 

जरूरतमंद क्षेत्रों में यदि ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों को सही रूप से प्रतिपादित किया 
जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को. आवश्यक सहायता और जीवन प्राप्त हो सकेगा और 
अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों का णहूरों के प्रति आकर्पण भी कम हो जाएगा। इस बात को अवश्य 
ध्यान में, रखा जाना चाहिए कि ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम में अमेक छोटे कारखातों की 
स्थापना आवश्यक रूप से अनेक गाँवों में होगी । अत्त: इसके क्षमतापूर्ण संगठन के प्रति विशेष 
सतर्कता रखी जाए। प्रमुख ध्यात इसकी कार्यक्षमता एवं गहनता के प्रति दिया जाता चाहिए, 
जिससे कि प्रश्ावशाली ढंग से कार्य क्रम को लागू किया जा सके । कार्यक्रम खण्ड स्तर पर लागू 
क्रिए जाएँ, तथा अधिक सहयोग और रामन्वय उद्देश्यों के लिए ग्रामीण उद्योगों का उत्तर- 
दायित्व जिला परिपदों का हो। सन्‌ 97-72 में भारत सरकार ने तीन वर्षों के लिए 50 
करोड़ रुपये की राशि रखकर तीन कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बरोज- 
गारी को समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गई थी | इस कार्यक्रम को विशेष रूप से उन्त क्षेत्रों 
में लागू किया जाना है, जिनमें छोटे किसान, भरध्यम किसान और ग्रामीण क्ृपक के लिए 
रोज़गार के भवसर प्रदान करने की योजना नहीं है। इस योजना में 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्चे 
करते की व्यवस्था है । इस कार्यक्रम से दो उद्देश्यों की पूलि हो सकती है--प्रथम' ध्रत्मेक जिले 
में लगभग 000 श्रमिकों को औसतन 0 महीने के लिए कार्य करने के गौसम में रोजगार 
मिल सकेगा । दूसरे, प्रत्येक परियोजना से दीर्घकालीन प्रकृति का कार्य भी संभव हो सकेगा । 
इस कार्यक्रम के अन्तात 973-74 में 42.3 करोड़ रुपये व्यय किए गए ओर ]025 लाख 
मानव दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया । यह सड़क बताता, बाढ़ रोबाता आधि कार्यो 
से सम्बन्धित था । 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्योगों के महत्त्व की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
कुछ प्रगुख ग्रामीण उद्योगों का अध्ययत किया जा सकता है--- 


खादी उद्योग 
हमारे देश के इतिहास की तरह खादी उद्योग भी बहुत प्राचीव है । हंड़प्पा और मोहन- 
ज़ोषड़ों के प्राचीन अवश्षेपों की खोज से यही पता चलता है कि तत्कालीन प्रत्येक घर में चर्खा 
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अवश्य होता था । कपडे की मिल्लों की स्थापना से खादी उद्योग की बहुत अवनति हुई है । 
स्वर्गीय महात्मा गाँधी के स्वदेशी आर्दोलन से खादी को फिर से जीवन प्राप्त हुआ था। सन्त 
]925 शें संगठित चर्सा संघ का प्रमुख छह श्य ही अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार प्रदान 
करता था । दितीय महायुद्ध काल में कपड़े की कमी के फलस्वरूप इस उद्योग को फिर से 
जीवनदान मिला और चर्खा ग्रामीण जीवन का आवश्यक अंग बन गया । 

खादी कार्यव्ग का प्रमुख उद्देश्य वस्च स्वावलंबन (अर्थात स्वयं के उपभोग के लिए 
वस्त्र उत्पादत) है। महात्मा गाँधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कार्यक्रम की सफलता शहरों 
में उत्पादन या विक्रय के आँकड़ों से और खादी पहनने थाले लोगों की संख्या से नहीं नापी 
जानी चाहिए, बल्कि उन स्त्री-पुरुषों की संख्या से नापी जानी चाहिए जो अपने लिए कपड़ा 
बनाना सीख गए हैं जौर स्वयं के ही प्रयत्नों से अहिसा और स्वावलंबन के. प्रति विचारों में 
स्पष्टता ला सके हैं । 

सन्‌ 968-69 में खादी का उत्पादन 35840 लाख मीटर था जो 972-73 में बढ़कर 
38300 लाख मीटर हो गया लेकिन 973-74 में खादी उत्पादन 36500 लाख मीटर था । 


गुड़ एवं खांड्सारी उद्योग 

चीनी उत्पादन करने वाले देशों में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है और कुल उत्पादन 
क्षेत्र के ).8 प्रतिशत भाग में गन्ने की खेती की जाती है । अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रवेश 
शें सबसे अधिक गन्‍ता पैदा होता है। गन्ने का 50 प्रतिशत प्रयोग गुड़ और खांड बनाने में 
किया जाता है । यद्यपि खादी एवं गरामोद्योग बो्ई (अब आथोग) प्रारंभ से ही इस उद्योग को 
प्रोत्ताहम दे रहा है फिर भी केवल 35 प्रतिशत भाग को ही इसमें शामिल किया जा सका है । 

गृड़ और खांडसारी का उत्पादन 960-6। में ।23 हुजार टन से बढ़कर 973- 
74 में 240 हजार टन हो गया। आयोग ने उच्नत यंत्र देकर इस उद्योग को सहायता देसे 
की कोशिश की है। बलों से चालित कोल्हुओं के स्थात पर शक्ति से चालित कोल्हू दिए गए है 
शिरारे के गन्ने से प्राप्त रस 65 से 68 प्रतिशत तक हो गया है | सस्ती एवं उन्नत सफाई की 
विधियों से खांड की प्राप्ति 75 प्रतिशत तक हो गई है। गुड़ उत्पादन करने वाली इकाइयों 
को संगठित करके, गच्ता उत्पादकों को प्रशिक्षण देकर और गुड़-संग्रह करने के गोदामों थे 
निर्माण से इस उद्योग का अधिक विकास ही सका है। मौसम के समय इस उद्योग से लगभग 
30 ज्ञाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है । 


बाबल 
धान से हाथ का कुटा चावग भिकालने का उद्योग भारत में बहुत प्राचीन काल रो 
चला आ रहा है | इस प्रकार का चायल बहुत गुणकारी होता है। मशीनीकरण के फलस्वरूप 
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हथकुटे चावल का कारये 75 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत रह गया है। सन्‌ 960-6। में 
इसका उत्पादन ५7.7 हंजार दत से बढ़कर 973-74 में 80 हजार टय हो गया। 
5,000 पूर्णकालीन और 40,000 अल्पकालीन श्रमिकों को इशा उद्योग से रोज़गार प्राप्त 
होता है । 

विक्रय केर्द्री की स्थापता और उत्तत संयंत्रों का विकास खादी प्रामोद्योग आयोग द्वारा 
किया गया है । गोदामों का निर्माण और काश्तकारों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जा 
रहा है | ढेंकी, चवकी (बाल बियरिंग)] और पंखे आदि भी वितरित किए गए हैं । 


ग्रामीण तेल उद्योग 

विश्व के महत्त्वपूर्ण तिलहनों (मूंगफली, सीसेम, तिल, सरसों, अरंडी, कपास और 
महुआ) के कुल उत्पादत का सातवाँ भाग भारत हारा पैदा किया जाता है। गाँव के इस 
उद्योग को मिलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने (अब आयोग) £ 
उद्योग का पिकास करते का काम अपने हाथ में लिया था । बहुत बड़े पैगाने पर तिलहन बीजों 
से तिकाला गया तेल, खाद्य और अख्तायय उद्देश्यों के जिए प्रयोग में लाया जाता है। 960-6॥ 
शें खाद्य तेलों का उत्पादन 59.6 हुजार उन से घटकर ]973-74 में 50 हजार टत रह गया । 
तेल विधि उद्योग और तेल मिकालने के काम में 30,000 पूर्णकालीन और 5,000 अह्प- 
दालीन श्रमिकीं को रोज़गार, 5,000 रहकारी समितियों के द्वारा चलाई जाने वाली 45,000 
तेल घानियों से प्राप्त होता है। आयोग द्वारा विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत तेलियों को तिलहन 
खरीदने की वित्तीय सुविधाएँ, अच्छी तेल घानी और पंजीकृत विक्रय केन्द्रों के माध्यम से 
धिन्नम व्यवस्थाएँ प्रदात की जाती हैं और सरकारी सगित्तियों को संगठित रखा जाता है। 

देश में उपलब्ध अखादय तेणों में नीम, गहुआ और करंजा शामिल हैं । इस उद्योग से 
95,000 लोगों को मौसमी रोजगार प्राप्त होता है । आयोग के कार्य क्रम के अच्तर्गत अखाद्य 
तिलएनों को सुरक्षित एवं विकसित किया जाता है जिससे वनस्पति तेज उद्योगों को कच्चे माल 
की पूर्ति की जा सके। 


ताड़-गुड़ सद्योग 

एक अनुमान के अनुसार देश में 800 लाख ता्;ड के पेड़ हूँ जिनगें से 80 प्रतिशत ताड़ी 
के हैं। इस उद्योग से 26 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता 
है । 973-74 में 700 लाख रुपये मूल्य का 95,000 उत ताड़-गुड़ का उत्पादन हुआ था । 


हाथ के बसे कागज का उद्योग 
प्राचीन काल में पत्र, किताबें, प्रलेख, ता प्रपत्र या भोज पत्र पर लिखे जाते थे। पिछले 
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वर्षा भें चित्यड़ काटने, गलाने, घोलने, कागज बनाने, पालिण करने की तकनीक में बहुत गृधार 
हुए हैं। रद्दी और कपड़ों से कागज बनाया जा सकता है । धात्त की पायर (छिलके) और जंगल 
की मुलायम लकड़ी भी कागज के बनाने में काम आ सकती है। ]960-6। में कागज का 
उत्पादन ,927 टन से बढ़कर ]973-74 में 3,000 टन हो गया। लगभग 4000 
श्रमिकों को इससे रोजगार प्राप्त होता है। सहकारी समितियों के माध्यम से अब मशीतीकृत 
हीटर और जापानी तकनीक की सहायता से मोमिया कागज (स्टेसिल), पैकिंग के लिए कागज 


और अन्य अच्छी किस्म के कागज का भी ग्रामीण उद्योग स्तर पर उत्पादन होने लगा है । 


सरामीण चमड़ा उद्योग 


इन उद्योगों में जानवर की खाल निकालना, सफाई करता और उसके जूते, चप्पल 
एवं अन्य उपयोगी उपकरण बनाना शामिल है। लगभग 700 खाल निकालने और इतने ही 
सफाई करने के केन्द्र भारत में स्थित हैं । 960-6व में चमड्े के सामान का उत्पादन लगभग 
0.36 करोड़ रुपये से बढ़कर सन्‌ [973-74 में 5 करोड़ रपये हो गया था | 


मधु-मक्खी पालन उद्योग 


डॉ० न्यूटन मामक एक अमेरिकन मिणनरी के द्वारा दक्षिण भारत में वैज्ञानिक ढंग से 
मवखी पालन सिखाने के बाद ही यह उद्योग भारत में प्रारंभ हुआ है। महात्मा गाँधी ने भी 
इस उद्योग के विकास में अधिक मदद दी। दक्षिण भारत में ही यह उद्योग अधिक विकसित्त 
हुआ है । खादी ग्रामोद्योग आयोग ने ।7,000 गाँवों में 2.50,000 मधुमक्खी पालन केन्द्र 
स्थापित कराए हैं। 962-63 में 0.56 लाख कि० ग्राम से बढ़कर 968-69 में शहद का 
उत्पादन 5 लाख कि० ग्रा० हो गया था! 


मिद॒टी के बतंनों का उद्योग 


प्राचीन और परम्परागत उद्योगों में इस उद्योग से विभिन्‍न उत्पादन के अवसर मिलते 
हैं । वर्ष के 8 गद्दीनों में लगभग 5 लाख परिवारों को इससे रोजगार प्राप्त होता है । आयोग 
के निर्देशन में 30,000 बर्तंत बचाने वाले कार्य कर रहे हैं। इस उद्योग फे विकास कार्यक्रमों में, 
प्रशिक्षण, नई तकनीक, वित्तीय सहायता और कार्य करने के स्थानों और बतंन' पकाने के लिए 
उत्पादन केन्द्रों की स्थापना शाभिल हैं । 


रेदाम के कोड पालने का उद्योग 
949 में स्थापित केख्रीय सिल्क बोर्ड, रेशम और रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का 
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कार्य वेखता है। कर्माटक राज्य में यह उद्योग सबसे अधिक विकसित हुआ है और कुल देश के 
उत्पादन का 50 प्रतिशत यहीं से उपलब्ध होता है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल, आसाम, 
कश्मीर, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य आते हैँ। इसका उत्पादन 960-6] में ]9 लाख 
किलोग्राम से वढ़कर 973-74 में 28 लाख किलोग्राम हो गया था। लगभग 32 वा 
लोगों को इस उद्योग से रोजगार प्राप्त होता है । 


हस्तकला उद्योग 


मूल्यवाल और नकली पत्थरों की काटना और तराशना, जबाहरात, कालीन, धातु के 
बर्तत, हाथ के छपे कपड़े आदि हस्तकला उद्योग से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है । 
[962 में स्थापित अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, हस्तकला की वस्तुओं के उत्पादन और 
विक्रय के विकास का कार्य देखता है । 


ग्रामीण उद्योगों की समस्याएँ 


भारतीय ग्रामीण उद्योगों की कुछ प्रमुख समस्याएँ, जो सामान्य रूप से सभी उद्योगों 
में उठानी पड़ती हैं, मिम्न प्रकार हैं-- 

!. कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति--अा मीण उद्योगों को कच्चे माल को आपूर्ति की 
कठिमाइयों का सामना विशेष रूप से करता पड़ता है। हस्तकला उद्योग, जो पूरे वर्ष धागे की 
आपूर्ति पर चल सकता है, में यह कठिनाई हमेशा बनी रहती है । चमड़े कमाने (सफाई) और 
सामान बताने वालों को भी नियमित रूप से खालें नहीं मिल पाती हूँ। चमड़े का काम करने 
वालों की प्रमुख शिकायत है कि शहरों में खालें धनी व्यक्तियों रा खरीद ली जाती हैं और वे 
इसका सिर्यात कर देते हैं। फलस्वरूप अच्छी किस्म का माल (खालें) उन्हें नहीं मिल पाता 
है। इस प्रकार प्रामीण उद्योगों का उज्ज्वल भविष्य कच्चे माल की नियमित आपूर्ति पर ही 
निर्भर रहता है | 

2, वित्त की कमी “ग्रामीण कलाकार कच्चे माल की खरीद, संचालन व्यय और 
विक्रय के लिए वित्त व्यवस्था न होने पर परेशान रहते हैं । उनके आन्तरिक साधत भी 
अपर्याप्त होते हैं। ऊँची ब्याज दर पर इनकी अ वश्यकताएँ गाँव के गहाजनों, साहुकारों और 
व्यापारियों द्वारा पूरी की जाती हैं | व्यापारिक बैंकों द्वारा इन लोगों को बहुत हो कम वित्त 
या सुविधा दी जाती है । इस समय अनेक इकाइयों को इसलिए भी धन नहीं मिल पाता है 
क्योंकि साख, ऋण वापस करने की क्षमता और पुराने ऋणों की चुकाने की क्षमता जैसे 
बैंकों के नियम बाधा बने रहते हैं । कुछ सीमा तक उच्च सहकारी (औद्योगिक) बैंक और 
क्रेम्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण भुगतान की ग्रारु्टी प्राप्त होते पर ऋण सुविधाएँ अवश्य प्राप्त 
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हो जाती हैं। लगभग सभी राज्य सरकारों ने कृषि औद्योगिक मिगस बना लिए हैं, जो वित्तोय 
एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं । 

3. तवातीफी और योग्यता का अभाव --भामीण और लघु उद्योगों का तीघ्र विकास 
इसलिए भी झुक जाता है क्योंकि इनमें सिम्न स्तर का तकनीकी सहयोग प्राप्त होता है । 
प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों की कगी होती है। अतः कला और उत्पादन विधि में कमी 
विशेष रूप से हथकरघा, घानी, चमड़ा ओर बर्तन बनाने के उद्योग को प्रभावित करती हैं। 
केन्द्रीय लघ्‌ उद्योग संगठन द्वारा तकनीकी सलाह और सहायता, संयुक्त कार्य करते के स्थल, 
उत्पादन केन्द्रों के लिए पर्याप्त और संतोपजनक नहीं है । प्रामीण क्षेत्रों में तकबीकी योग्यता 
के विकास के लिए आधारभूत बहुउद्देश्यीय योजनाओं में स्कूल, क्रमबद्ध प्रशिक्षण और चल 
प्रदर्शक, कारखाने था कार्य स्थल पर ही अच्छी तकनीक का प्रदर्शन कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य परि- 
बोजनाओं के लिए आयोजित किए जा सकते हैं । 

4, उच्च उत्पादन लागत--केन्द्रित और बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा ग्रामीण 
उद्योगों की उत्पादन लामत अधिक होती है। चूँकि अधिकांश उपभोक्‍ता इन उद्योगों का माज 
नहीं खरीदते हैं अतः इन्हें संगठित उद्योगों से प्रतियोगिता का स्ागना करता पड़ता है, जैरे हथ- 
कुटे और गशीन से साफ किए चावल | अनेक तैल घानी और कोल बेकार पड़े रहते हैं क्योंकि 
धाती का तेल मिल के तेल की अपेक्षा महंगा पड़ता है । 


प्राम्ीण बेरोआगारो 

तीत सौथाई जनसंख्या और राष्ट्रीय उत्पाद (आय) में बराबर (आधा) का सहयोग 
देने वाला परम्परागत क्रपि क्षेत्र अभी भी सीमित रोजगार की सुविधाओं से वंचित है क्योंकि 
घरेलू कार्यो में श्रम की प्रधानता अधिक होती है। इसके अतिरिवत उत्पादन के साधनों जैसे 
प्रशिक्षित श्रम-शवित में उचित सामंजस्य नहीं हैं क्योंकि भूमि और सिंचाई सुधिधाओं की कमी 
कंग पूँजी, कग वर्षा, पुरानी तकतीक आदि कृपक वर्ग के सामने विकास के लिए अमेक रमस्याएँ 
उत्पन्त कर देती हैं । अद्धं विकसित देशों गें अल्य रोजगार की समस्या प्रभावशाली माँग भ॑ कगी, 
की वजह से नहीं होती है, वल्कि उत्पादन के साधनों की आपूर्ति में कमी के फलस्वरूप होती है । 
अल्प रोजगार दो प्रकार का हो सकता है--अर्द्ध अल्प रोजगार और सामर्थ्य अल्प रोजगार | 

अद्ध अल्प रोज़गार उस स्थिति में पाया जाता है जब श्षमिक के पास उसकी कार्यक्ष गता 
के अनुरूप कार्य नहीं होता है और विना अतिरिक्त पूँणी विनियोजन के ही काम के घंटे 
बढ़ाकर श्रम विभाजन और कार्य के शंंगठन में सुधार करके, साधारण श्रम एवं समय बचाने 
वाले यंत्रों का प्रयोग करके कार्य को बढ़ाया जा सकता है । 

सामथ्ये अल्परोज़गार में कुछ आध्षारभूत परिवतंत के फलस्वरूप लोगों के केरोज़गार 
हीने वी स्थिति पाई जाती है। प्रो० मवर्से ते इसे “तकनीकी प्रगति” कहा है और अधिक 
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मशीनों, संबंध मशीनीकरण, अधिक अच्छे बीज, रित्ाई सुविधाओं में वृद्धि आदि घढकों को 
सामथ्प अल्परोजगार का कारण बतलासा है! इस तकसतीकी वियासों का प्रयोग प्राथमिक 
उत्पादन में यदि स्रभी जगह समान रूप ये नहीं पाया जाता, तो विकास असंतुलित हो 
जाता है । 


भ्रामीण क्षेत्रों सें बे रोक्षगारी 


कृषि श्रम जाँच समिति ([950-5[ ) के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी का स्तर 28 
लाख बेरोजगारों के वरावर था। बेरोज़मारी विज्षेषज्ञ समिति (भगवती सप्िति) ने [972 
में बेरोजगारों की संख्या ।87 लाख बतलाई थी, जिसमें 6] लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 26 
लाख शहरी क्षेत्रों में थे । 


राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के अनुसार 97] में बेरोजगारों की संख्या 292.9 लाख 
थी जो कि तीन प्रकार की थी-- खुले बेरोज्षयार 92.5 लाख, अत्यन्त बेरोजगार 22,0 लाख 
तथा अपूर्ण रोज़गार, जो कि मिलने पर और अधिक काम करने को तैयार है, 78.4 लाख । 
इस श्रम शत में वृद्धि का मुल कारण जनसंख्या का तीम्र गति से बढ़ना भी हैं जो 97। में 
54 करोड़ हो गई थी। चूंकि परम्परागत ढंग से कृषि अर्थव्यवस्था भें कृषि कार्य किया जा 
रहा है, प्रकृति पर निर्भरता बनी रहने के कारण कृपि-श्रम-शक्ति, अर्ड्ध रोज़गार और अल्प 
रोजगार से भ्रसित है । इसका प्रमाण भी स्पष्ट है कि 95] में 275 लाख क्ृपि श्रमिकों की 
सख्या थी, जो बढ़कर 97] में 475 लाख हो गई । यह विशाल श्रम शक्ति बेरोजगारी की 
और मौसमी अं बेरोजगारी से पीड़ित है। एक अनुमान के अनुसार, प्राघ्ीण क्षेत्रों में ।60 
लाख और शहरी क्षेत्रीं में 274 लाख लोगों को अतिरिवत रोज़गार की आवश्यकता है। स्वतंत्रता 
से पूर्व के भनुमानों के अनुसार, देश में विभिन्‍न ग्रामीण क्षेत्रों में [50 दिन से 270 दिन तक 
लोग बेरोजगार रहते थे । बेरोजगारी विशेषज्ञ समिति ने 97] सें बतलाया था कि [87 नाख 
लोगों में से 90 लाख (48 प्रतिशत) पूर्ण बेरोजगार है और 97 लाख लोगों को श्ताह में 
मात्र 4 धण्टे कार्य करने को मिलता है। 46] लाख (86 प्रतिशत) लोग ग्रामीण क्षेत्रों में 
और 26 लाख ([4 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में बेकार हैं। 


प्राभीण बेरोजगारी के कारण 


ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल है, क्योंकि अल्प रोज- 
ग़ार भी बेरोजगारी के ही समान हैं। यद्यपि देश के अनेक भागों में व्यस्त कृषि कार्य दिवसों भें 


श्रमिकों की कमी पड़ जाती है, लेकिन वर्ष के शेष दिनों में क्रष श्रमिकों की बड़ी संझुया 


/ 
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लगातार कार्य के बित्ता रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोज़गार और बेरोजगारी के प्रमुख 
कारण इस प्रकार है-- ह 
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गाँव में वेकल्पिक कार्यों की अनुपस्थिति । 
जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि । 

अक्ृपि क्षेत्र में विकास की कमी | 

कुटीर उद्योगों को समाप्ति । 


. छोटी कृषि इकाइयाँ किसान और उसके परिवार को भोड़े समग्र का ही रोज़गार 


प्रदात कर पाती हैं । 

ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अशिक्षा, रहने के तरीकों के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
अधिक साभप्रद सिद्ध नहीं होती है । 

मौसमी कृपि कार्य के फलस्वरूप प्राभीण श्रम्मिक आंलमी बन जाते हैं | 


: पूँजी की अपर्याप्तता। 


कृपकों द्वारा बाहर जाने या कृषि कार्य छोड़ने के प्रति भी इच्छा नहीं होती है। 
जाति-प्रथा और संयुवत परिवार प्रथा से व्यावस्ाथिक परिवर्तत की संभावनाएँ 
भ्री नहीं होती हैं । 


सुधार हेतु सुफाव 

कृषि अभी भी एक निराशाजनक उद्योग है। अतः इसमें पूर्ण रोजगार को संभावनाएँ 
बहुत कम हैं। श्रमिकों को उनके फालतू समय में रोजगार के अवसर प्रदान करता ही एक 
प्रमुख कार्य है। बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को दूर करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 
वतंमान लघु एवं घरेलू ग्रामीण उद्योगों में अच्छे ढंग की तकनीकी और क्षेत्रीय आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप श्रमप्रधान नई-तई औद्योगिक इकाइयों की स्थापता के द्वारा प्रामीण औद्योगी- 
करण से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो सकता है जो कि राष्ट्र की एक बहुत 
बड़ी सामाजिक एवं आथिक आवश्यकता है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इन उद्योगों 
का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वित्त की दृष्टि से ये स्वावत्म्बी रहें । 
निस्सन्देह इन्हें समाज से सहायता तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। 


अंध्यांप 0 


ग्रामीण यातायात 


किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए कृषि, ख़ानें और उद्योग अत्यन्त महंत्वपुर्ण 
होते हैं। लेकिन पप्तात रूप मे बाधागात औौर संदेशवाहन के साधन भी प्रमुख हैं, जो व्यापार 
को संभव बनाते हूँ । यदि कृषि और उद्योग को किसी अर्थव्यवस्था का शरीर और हड्डी मात्र 
लिया जाए, तो वातायात और संदेशवाहुन इसकी धम्ती और नाड़ियाँ कहे जा सकते हैं। किसी 
भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व समतापूर्ण यातायात प्रणाली से ही संभव है। 

चूंकि यातायात रो माल का विक्रय क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, अतः श्रम-विभाजन के 
आधार पर बड़े पमाने का उत्पादन भी संभव हो सकता है। अतः यहु आवश्यक शर्त है कि 
यदि यातायात प्रणाली पर्याप्त विकसित है तो कृषि, खाम एवं उद्योगों का भी समुचित विकास 
हो सकेगा | कच्चे माल, ईंधन, मशीनों को उत्पादन स्थान तक ले जाते के लिए यातायात 
प्रणाली अधिक आवश्यक प्रतीत होती है। किसी भी क्षेत्र में जैसे-जैसे उत्पादन और विस्तार 
क्रियाएं बढ़ती जाएँगी, यातायात सुविधाओं की भी उसी के अनुरूप आवश्यकता बढ़ती जाएगी । 
कृषि में यातायात की आवश्यकता प्राब! माल को बेचने के लिए पड़ती है, जबकि उद्योगीं में 
उत्पादन और विक्रय दोतों समय पर यातायात के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। 


पिछड़े और भारत जैसे अर्द्धविकसित देश की दृष्टि से यातायात और संदेशवाहम का 
अधिक महत्व है। भारत के गाँवों में लोग अज्ञानता, जातिभेद, भूठे रीति-रिंवाज और परंम्प- 
राओं में ग्रसित हैं। इसके फलस्वरूप श्रमिक, व्यवसाय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं 
जा सकता । इससे तीव्र आर्थिक विकास में बाधा पहुँचती है। विकसित यातायात एव संदेश- 
ब्राहन से नए विचार मालूम होते हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रकार जाति एवं अन्य 
वंधनों से मुकित होने पर तेज आधिक विकाप्त के लिए प्रयत्नशील हुआ जा सकता है । 

उत्पादन के साधत और दृश्स्थ स्थानों को समीप लाने में यातायात पे सहायता प्राप्त 
होती है। कुछ क्षेत्र कृषि, जंगल एवं खनिज पदार्थों से सम्पन्त होमे पर भी विकसित नहीं हो 
पाते हैं। या तो वे दूर हैं या आसानी से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता । अपेक्षाकृत उन्नत 


86 ्रारत में ग्रामीण विकास 


यातायात के साधनों से पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने से प्राकृतिक साधनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
किया जा सकेगा । 

भारतीय ग्रामीण प्रणाली में यातायात का अध्ययन करे के पूर्व हमें योजनाओं में संदेश 
वाहन के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखना उचित रहेगा । विस्तृत ग्रामीण सड़कों के अभाव में कृषि 
पदार्थों का श्रेष्ठतम विक्रय नहीं हो पाया है । फलस्वरूप शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र 
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र भें उचित रूप से विकसित नहीं हो सके हैं। हमारे देश में लंबी 
अवधि तक शासन करने के दौरान ब्रिटिश सरकार ने हमेशा रेलों और सैनिक उद्देश्य की 
सड़कों का विकास किया । फलस्वरूप शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का विकास 
नहीं किया गया । 

कषि के रायल कमीशम ने यातायात को विक्रय का आवश्यक अंग मानते हुए कहा है 
कि "प्रत्येक यातायात के साधन से युक्त अच्छी तथा बड़ी सड़कें कृपक के लिए अधिक महत्त्व- 
पूर्ण नहीं हैं। इसके स्थात पर उसकी आवश्यकतानुसार ऐसी सड़के होनी चाहिएँ जो उसके 
भाँव से विक्रम स्थान और प्रमुख सड़कों को जोड़ सके ।* 


भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क यातायात क्षा महत्त्व 
रेल यातायात की तुलना में सड़क यातायात के निम्न लाभ हैं-- 


. मोटर यातायात और सड़क निर्माण से कुल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक बद्धि हो' 
जाती है, लेकित भारत इस क्षेत्र में बहुत पीछे रहा है। इसके अतिरिक्त, सड़क 
बनाने और उसके रख-रखाव पर रोजगार भी अधिक मिल जाता है । 

2. रेल यातायात के निर्माण के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। अतः 
सड़क यातायात को इसीलिए अपेक्षाकृत प्राथमिकता दी जाती है कि पूंजी विनि- 
योजन बहुत कम किया जाता है । 


3. सड़क यातायात शीघ्र, आरामदायक और परिवर्तनशील होता है। समीप के 
स्थानों की यात्रा और माल भेजने में सड़क यातायात अच्छा होता है। बसें या 
गाड़ियाँ कहीं से भी सवारी या सामान को ले जा सकती हैं और कहीं भी पहुँचा 
शकती हैं । 


4. रेलों की प्रक के रूप में रा'ष्क आवश्यक होती हैं। रेलें शहरों को जोडती हैं । 
भारत गाँवों का देश है और केवल सड़कें ही गाँवों को जोड़ने में सहायता कर 
सकती हैं । प्रत्येवा रेलवे स्टेशन उचित प्रकार की सड़कों से जुड़ा होना चाहिए। 
इस प्रकार सड़कों के माध्यम से ही रेलों को माल और सवारी मिल सकती है। 


ग्राभीण यातायात । ४१ 


5, विशेषकर किसानों के लिए सड़क यातायात अधिक महस्वपूर्ण होता है । नप्टवान 
बस्तुएँ, जैसे सब्जी, फल आदि सड़कों द्वारा ही शीघ्र विक्रय स्थलों को भेजी जा 
सकती हैं। सड़कों के विकसित होने पर ही किसान अपनी फसल के लिए उचित 
बाजार की निश्चितता कर सकता है। सड़कें अच्छी होने पर जानवरों को भी 
बोभा ढोने का परिश्रम नहीं करना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो विशेषकर 
अच्छी सड़कों के अभाव में, किसान अपने गाँव से भी नहीं निकल पाता है। अतः 
घह महत्वपूर्ण है कि सड़क यातायात से ग्रामीण, शहरी वातावरण के सम्पर्क में 
आ सकता है। 


पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों का विकास 


950-5 में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई थी, देश में, छोटी कच्पी 
सड़कों के अतिरिवत [56,073 कि०्मी० में पवक्की सड़क और 242,959 किण्मी ० के क्षेत्र में 
पक्की परन्तु अनमैटल्ड सड़कें थीं । प्रथम योजना में 35 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने पर 
38,66 कि०मी० को पक्की एवं 74,69 क्रि०मी० अतिरिक्त कच्ची सड़कें बनाई जा सकी । 

द्वितीय योजना काल में, सड़क विकास पर 228 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था 
थी। इस प्रकार कुल पक्‍की सड़कें 23!,696 कि०मी० और कच्ची सड़कें 402,250 कि०्मी० 
ही गईं । यद्यपि दोनों योजनाओं में मात्र 532,579 कि०मी० सड़कों का लक्ष्य निश्चित किया 
गया था (नागपुर योजना के अनुसार ) , परन्तु दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्यों से अधिक हो सकी । 

तृतीय योजना के लिए हैदरावाद योजना के अनूसार सड़क विकास के प्रावधान थे | 
सन्‌ 959 में विभिन्‍न राज्यों के प्रमुख अभियन्ता और केन्द्र के अभियन्ताओं की हैदराबाद में 
हुईं मीटिंग में निश्चित योजना और लक्ष्यों का मिर्धारण किया गया था। 20 बर्ष के लिए 
योजना कार्यक्रम बनाए गए थे। और इस अवधि में 405,4 68 कि०मी० में पक्की सड़कों और 
65|,645 कि०्मी० कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता था। कृपि क्षेत्र के प्रत्येक उन्नत 
और त्रिकसित गाँव के 6.4 कि०मी० के पास पक्‍की सड़क और 2'4 कि०्मी० में कच्ची 
सड़क बनाए जाने का प्रावधान हैदराबाद योजना में किया गया था। तृतीय योजना में सड़क 
विकास कार्यक्रम पर 324 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था | तीरारी योजना में उन 
क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान करने थे जो स्थान संदेशवाहुन के साधनों से जुड़े हुए नहीं 
थे। साथ ही, ग्रामीण क्षत्रों में समुचित सड़क विकास अवश्य किया जाना था| तृतीय योजना 
के प्रारम्भ होते ही चीनी आक्रमण के फलस्वरूप आपतकात की घोषणा कर दी गई और 25 
करोड़ की अतिरिबत पड़क योजनाएं और जोड़ी गई । तीन वाधिक योजना काल (]966-69 ) 
में 308 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हुई। 
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चतुर्थ योजना में 880 करोड़ रुपये व्यय करके 60,000 कि०मी० अतिरिक्‍त सड़कों के 
निर्माण की योजना थी । परत्तु चतुर्ण योजना में केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम भी तेज गति से नहीं 
चल सका | इसका कारण था, प्रमुखतः वित्तीय कठिताइयों और दूसरी अनेक योजनाओं पर 
प्रारंभिक जाँच-पड़ताल का कार्य भी पूरा नहीं हो सका था । इसके अतिरिक्‍त, कच्चे माल की 
कमी और लालफीताशाही भी इसके प्रमुख कारण रहे हैं । 

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ।060 करोड़ रुपये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 
सड़क चिकास पर व्यपम किए जाने थे। एक सम्मिलित सभनन्‍वग् दृष्टिकोण भी अपनाना था, 
जिससे कि केन्द्र, राज्य और अन्य विभागों द्वारा सड़क विकास कार्यक्रमों को क्रमबद्ध रूप से 
संयोजित किया जा सके । चतुर्थ योजना की अपेक्षा, पाँचवीं योजना में ग्रामीण सड़कों के विकास 
पर अधिक ध्यान दिया गया । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अध्तर्गत ग्रामीण सड़कों के 
बत्रिकास के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 
यहू था कि 500 की आबादी वाले गाँवों को सभी मौसमों में चालू रहते बाली सड़कों से 
जोड़ा जा सके | पहाड़ी इलाकों में भी अधिकतम गाँवों को वर्ष भर चलने वाली सड़कों से 
जोड़ने पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था थी। भारत में [975-76 तक 5,3,000 कि०मी ० 
पक्की सड़कें तथा 7,87,000 कि० मी ० कच्ची सड़कें थीं । 

योजना आयोग द्वारा 978-83 के लिए प्रस्तावित योजना कार्यक्रम में, जो राष्ट्रीय 
विकास परिषद को सोंपा गया है, यही प्रारम्भिक व्यवस्था है कि ]500 की आबादी लाले 
सभी और 000 से 500 की आवादी वाले आशभे गाँवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ दिया 
जाएगा और शेप गाँव अगले पाँच वर्षों में जोड़ दिए जाएँगे । 


ग्रामीण सड़क यातायात के साधन 


बेलगाड़ी और टायर के पहियों की गाड्डी--भ्रामीण यातायात्त के साधनों की दुर्देशा 
अभी भी बनी हुई है | प्राचीनतम काल में प्रयुक्त बैलगाड़ी आज भी उसी रूप में गाँवों में 
यातायात के प्रमुख साधन के रूप में प्रधलित है | इसके दो प्रमुख कारण हैँ--- ([) आधुतिक 
यातायात के साधनों को गाँवों की सड़कों पर विश्वास के साथ नहीं चलाया जा प्तकता, और 
(2) पश्‌ शक्ति जो वर्ष के अनेक दिनों तक बेकार रहती हैं, उसका भी प्रयोग कर लिया जाता 
है| इस प्रकार बैलगाड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्‍त अंग बन गई है । यद्यपि व्यापारिक 
क्रियाओं के बढ़ने से यातायात के अन्य साधनों की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, फिर भी 
इसका महत्त्व अभी कम नहीं हुआ है। सन्‌ 960-6 में योजना आयोग के कार्य क्रस मुल्याँकन 
संगठन वे एक अध्ययन से मालूम पड़ा था कि अनाज की मसंडियों में वेलगाड़ियों की अपेक्षा 
अब धीरे-धीरे दृकों का प्रयोग अधिक होता जा रहा है । 
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यदि मंडी नजदीक है तो स्वाभाविक है कि बैलगाड़ी का ही अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग 
किया जाता है। यह भी देखा गया कि गाँवों में ट्रकों तथा टु क्टर ट्राली की व्यवस्था भी धीरे- 
धीरे बिकसित होती जा रही है। 


बेलगाड़ी या टायर गाड़ी के आर्थिक लाभ 

], प्रामीणों के लिए बैलगाड़ी या टायर गाड़ी यातायात का सबसे प्स्ता साधम है। 
इसके रख-रखाव में भी उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है । किसान अपनी फसल को 
घर या मंडी में लाता है। शहर से बीज या खाद खेत पर ला सकता है | परिवार के सदस्यों को 
पास के बस अड्‌डे या रेलवे स्टेशन पर लाने-ले जाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 
विवाह की बारात पार्थियाँ भी बैलगाड़ी पर ही आसपास के गाँवों में ज।ती रहती हैं । 

2, गाड़ी बनाना भ्रामीण उद्योग है, जिसमें किती भी भारी पूंजी वितियोजन की 
आवश्यकता नहीं पड़ती है। आस-पास गाँवों या करबों में गाड़ियाँ बदाकर नियंधित रूप से 
लगने वाले ग्रामीण मेले या हाटों में इन्हें बेच दिया जाता है। इसमें कुछ विशेष यंत्रीकृत कार्य 
की आवश्यकता नहीं रहती और इसका मरम्मत व्यय भी लगभग तहीं के समान होता है। इस 
प्रकार गाँवों के लिए यह सबसे उपयुक्त यातायात का साधत है । 

3. ग्रामीणों के लिए रोजगार के रूप में भी यह उचित साधन है । 


अंट गाडी 

बैलों की अपेक्षा ऊँट मजबूत और तेज चलने वाला होता है । अपेक्षाकृत भारी सामान, 
शब्जी, खेत के उत्पाद, चमड़े का सामाव ऊँठ गाड़ी में अधिक सुधिधाजनक ढग से ले जाया 
जा सवता है | यह गाड़ी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अधिक 
प्रचलित है । पिछले कुछ वर्षो में इसका स्थान, मोटर, ट्रक, टेम्पों और ट्ु कक्‍्टर-ट्राली आदि ने 
ले लिया है जो भार और लागत की अपेक्षा अधिक तेज गति से भी चल सकते हैँ । 


घोड़ा गाडी 

दो पहियों की एक धोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी गाँवों, करबों और छोटे शहरों 
में सवारी और खेत का सामान लाने-ले जाने का अत्यन्त ही प्रसिद्ध साधन है । यंथपि बस और 
रिक्शा चलसे लगे हैं, परन्तु घोड़ा गाड़ी फिर भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसका किराया कभ है । 


मोदर बस 
इस साधन का प्रयोग कुछ ही लोग कार पाते हैं। केबल वे ग्रामीण जो सड़क से लगे 
गाँवों में रहते हैं, मोटर बस का प्रयोग शहरों में आने-जाने के लिए कर लेते हैं । अच्छी सड़कों 
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के अभाव में बस सेवा का गाँव के आस्तरिक स्थानों में प्रयोग नहीं हो पाता है। इस यातायात 
के साधन की माँग उत भ्रामीण क्षेत्रों में बढती जा रही है जहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम से 
अच्छी सड़कें बताना संभव हो सका है, और लघु पैमाते के उद्योग स्थापित हो ग ए हैं। इस 
प्रकार य॑त्रीकृत यातायात के साधगों को विकसित करने की मूलभूत आवश्यकता अच्छी सड़कों 
का विकास है। 


अध्याध || 


पंचवर्षोय योजनाएँ एवं कषि 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय अर्थव्यवस्था को ह्विंतोय युद्ध और विभाजन के दुष्परि- 

णामों से अपने आपको संभालना था। देश की आवश्यकतानुबार थोजना के उद्देश्य और 
तकनीक का भी निरूपण कर लिया जाता है। भारतीय रंंविधान में भी यही आशा की गई है 
कि सभी नागरिकों के लिए रहने के पर्याप्त साधन प्राप्त हीं और सामाजिक, आ्थिक एवं राज- 
गैतिक न्याय से व्याप्त राष्ट्रीय जीवन हो | योजना के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर उच्च 
बनाते के लिए क्ृपि और सामुदायिक विकास को योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था उन्‍ततिशील जीवन का स्थायित्व तीन विधियों 
से प्राप्त हो सकेगा-- 

(अ) कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करके, 

(ब) खाद्यात्म और कच्चे माल को अर्थव्यवस्था के दूसरे कमी वाले क्षेत्रों में भेज कर, 

(स) आशिक विकास के लिए बचत या आपधिकय में बृद्धि करके । 


प्रथम पंचवर्षोष योजना में कृषि (|95-56) 


विकास की स्थायी संरचना के निर्माण के लिए केन्द्रित प्रयत्तों भे बातायात, सिंचाई 
और शक्ति को अनेक योजनाओं और परियोजनाओं री, जो युद्ध के पश्चात प्रारम्भ कर दी गई 
थीं, कार्य परिणाम प्राप्त करना प्रथम योजना का प्रारस्भिक लक्ष्य था। प्रथम योजनों में कृषि 
के साथ सिंचाई और सामुदाधिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना 
में ।960 करोड़ हपये (3 प्रतिशत) व्यय करने का प्रावधान धा। सामुदायिक विकास, 
प्रगतिशील उत्पाद और समान वितरण को ध्यान में रखकर संतुलित एवं केन्द्रित आर्थिक 
प्रगति ही प्रथम योजना का प्रारम्भिक दृष्टिगत विख्यु था । योजना काल के पूर्व अन्य अर्द्ध 
विकसित देशों के समान भारत में भी कृषि उत्पादकता बहुत कग थी । सिचाई को कमी, पुराने 
कृषि ध्षेयंत्र और तकतीक, खाद और उर्वरक की अपर्याप्त माभा के फलस्वरूप भिम्तर कृषि 
उत्पादत, निम्न विक्रय योग्य कृषि आधिक्य, निम्न आय और विनतियोजन का दुष्चक्र गरीबी 
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को बनाए हुए था । आधिक विकास की दृष्टि से आधिव्य (बचत) और विनियोजन में वृद्धि 
जनसंख्या की वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। भारत में कुल आय का 50 प्रतिशत जब क्ृपि 
से प्राप्त होता है तो बचत भी इतनी ही मात्रा भें विनियोजन के लिए प्राप्त होनी चाहिए, 
क्योंकि उद्योगों में बचत करने की स्थिति तत्काल ही संभव नहीं होती है । स्वतंत्रता के पूर्व सन्‌ 
900-950 की अवधि में कृषि विकास की दर मात्र आधा प्रतिशत रही है । इसके विपरीत 
प्रथम योजना में यहु दर 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई थी । 

छोटी कृषि सिंचाई योजना के अतिरिवत विभिन्‍न फरालों के उत्पादन की वृद्धि के 
लिए खाद का अधिक प्रयोग, भूमि सुधार, कृपि-क्षेत्रों में वृद्धि और कृषि विकास के प्रति कृषक 
के दृष्टिकोण में परिवर्धन करना भी योजना में शामिल था। बड़ी संख्या में सामुदायिक विकास 
खण्डों की स्थापना, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का विस्तार, भूमि सुधार के प्रति प्रयत्नशीलता 
और मध्यस्थों की समाप्ति से स्पष्ठ लगता है कि भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक हाँचे 
के परिवतंन के प्रति सावंभौम जागरूकता थी। खाद्यान्तों की कमी और मुद्रा प्रसार ज॑से युद्ध 
के अवशेष रोग के हूप में अभी भी बने हुए थे । 

प्रथम योजना में एक करोड़ एकड़ भूमि को छोटी सिंचाई योजता के अन्तर्गत और 
63 लाख एकड़ भूमि को मवब्यप्र एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाना था। खाद के 
प्रयोग करने पर सिंचाई के महत्व को और भी महसूस किया गया | योजनाकाल में अमोपिया 
सल्फेट खाद का प्रयोग 2,75,000 टन से बढ़कर 6,!0,000 टन हो गया। जापानी ढंग से 
चावल की खेती और अन्य उन्नत तकनीकी प्रयोग करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । 

प्रथम योजना में उत्पादन के लक्ष्य आशा से अधिक प्राप्त हो गए | 95-52 में 5]2 
लाख टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर [955-56 में 658 लाख टन हो गया, जबकि योजना में 
अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य मात्र 76 लाख टन था । उत्पादन में बृद्धि के परिणामस्वरूप 
आयातों में कमी और मुद्रा प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ और द्वितीय योजना के लिए उत्पादन 
की दर बढ़ने की संभावनाएँ बढ़ गई। 953-54 में ख्ाद्यान्त का सर्वाधिक उत्पादत हुआ 
और 954-55 में तिलहहून और कपास का । [95]-52 का वर्ष गस्‍ता और जूट के लिए श्रेष्ठ 
था। इस प्रकार प्रथम योजना यें राष्ट्रीय उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इतनी ही' 
प्रगात क्रपि क्षेत्र में भी हुई । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि ((956-6) 


द्वितीय योजना में क्पि की प्राथमिकता को कम कर दिया गया, क्‍योंकि यह अनुमान 
लगाया गया कि देण खायान्त उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है । दुर्भाग्यवश खाद्यान्त 
की माँग का कम अनुमान लगाया गया और उत्पादन का ऊँचा अनुमान । योजनाकारों ते 
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जनसंछ्या वृद्धि की दर।.25 प्रतिशत प्रति वर्ष सोची थी,जबकि वास्तव में जनसंख्या 2 
प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ गई । उत्पादन के क्षत्र गें भी सांख्यिकी आंकड़ों पर अधिक 
तिर्भरता रखी गई और वास्तविक तथ्यों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। 


द्वितीय योजता में कुल 4,600 करोड़ में से 20 प्रतिशत ही क्षपि, सामुदायिक विकास, 
बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए दिया गया। प्रथम योजना में यह राशि 
3] प्रतिशत थी। खाद्यान्त उत्पादत का लक्ष्य 6.58 करोड़ टन से बढ़ाकर 7.5 करोड़ टन 
कर दिया गया (इसे दुबारा बढ़ाकर 8,0 करोड़ टन कर दिया था)। विदेशी विनिमय और 
मुद्रा स्फीति की कठिनाई के फलस्वरूप ऐसा किया गया था । अशोक मेहता समिति की स्थापना 
भी खाद्य उत्पादव, उचित मूल्य नीति, वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी । 
द्वितीय योजना के अच्त में फोर्ड फाउन्डेशन टीम को आमन्त्रित किया गया था, जिससे कि वह 
भारत में खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए उचित युकाव दे सके । इसके द्वारा प्रस्तावित पैकेज 
कार्यक्रम को तृतीय योजना के दौरान और बाद में भी लागू किया गया। खाद्य उत्पादन 
और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन की वृद्धि में अधिक ध्यान दिया गया, जिसके लिए क्ृपि 
कार्य के लिए अतिरिवत भ्रूमि की व्यवस्था, लागतों का संचयीकरण और प्रति एकड़ उत्पादकता 
में वृद्धि करना प्रमुख था । 


इस कार्य योजता में जिन प्रमुख कार्यक्रमों को शामिल किया था, वे इस प्रकार हैं-- 

जापानी ढंग की धान की खेती की तरह खाद्य उत्पादन की उन्नत विधियाँ, दोहरी 
पासल, बीज की मात्रा और पौध की स्थान-स्थान से दूरी, उचित पीध लगाना, खरपतवार की 
समाप्ति करने की विधि, कुएँ खोदना और उनकी मरम्मत, टक, बाँध, नहर, ट्यूबवैल, पात्ती 
उठाने के संयंत्र लगाना, कलम बाँधना, किनारी या भेढ़ें बनाता, परती अथवा बंजर सम बेकार 
भूमि का प्रयोग और चकबन्दी । इसके अतिरिक्त आपूर्ति संबन्धित कार्यत्रमों में निम्न प्रमुख बातें 
शामिल की गई थीं। खाद या उर्वरक का वितरण, रासायन्तिक खाद, उत्तत बीज, पौधों की 
सुरक्षा, कम्पोस्ट खाद के गढ़्ढ़े खोदना, अधिकतम क्षेत्र को हरित कार्यो के लिए प्रयोग में लाना, 
जंगल कटाब को रोकना, भूमि कटाव रोकना, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग और ग्रामीण 
कार्य पद्धत्ति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि । 


द्वितीय योजना में क्रषि की असंतोपप्रद प्रगति के फलस्वरूप मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो 
गई थी। खाद्यान्तों की कमी के कारण विदेशों से अधिक मात्रा में आयात भी किया गया। 
खाद्यान्‍्त का 956 में आयात 4.4 लाख टन से बढ़कर 96। में 35 लाख ठन हो गया 
था । यह स्मरणीय है कि इसी अवधि में 2. करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई 
सुविधाएँ बढ़ा दी गई थीं, और वास्तविक भूमि मात्र .6 करोड़ ही प्रयोग में लाई गई | 
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तृतीय पंचवर्षोष पीजना में कृषि (96[-66) 

कृषि, सामुदाधिक विकास और विभिन्‍न सिंचाई योजनाओं सहित तृतीय योजना में 
व्यय की राशि 7[8 करोड़ रुपये (कुल योजना व्यय 7500 करोड़ रुपये का 23 प्रतिशत) 
निश्चित की गई। विभिन्‍न कार्यक्रमों के आधार पर लक्ष्यों को दुगुता करता प्रमुख कार्य क्रम था। 
दो विशिष्ट लक्ष्यों का सिर्धारण योजना में रखा गया था । 


[. आतानिर्भर होने की स्थिति तक के लिए पर्याप्त खाद्यात्त का उत्पादन, और 


2, निर्यात और उद्योगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त व्यापारिक फसलें उत्पत्न 
करना । 


उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यात में रखकर क्रषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य 30 प्रतिशत 
रखा गया। खाद्यान्वों में 32 प्रतिशत वृद्धि की जानी थीं, और व्यापारिक फसलों में वृद्धि का 
लक्ष्य 38 प्रतिशत रखा गया । 

कृषि विस्तार के प्रयत्न तेज गति से किए जाने थे, जिससे कि तकनीकी और प्रशास- 
निक वाधाएँ क्रपि कार्यक्रम के कार्यास्‍्वसन में रुकावट न बनें। क्रपि उत्पादत पर मौसमी 
असहयोग का भी उहदा प्रभाव पड़ा । तृतीय योजनाकाल में अधिकतम उत्पादन 964-65 
में 8.9 करोड़ टन हुआ, लेकिन अन्तिम वर्ष ([965-66) में उत्पादत सात्र 7.235 करोड़ टन 
हो सका, जबकि लक्ष्य 0.86 करोड़ टन था। 965-66 में सूखे करे फलस्वरूप भी क्ृपि 
उत्पादन पर ब्रा प्रभाव पड़ा। 965-66 में ही क्रपि उत्पादन में 7 प्रतिशत की कमी होने 
ते 0.6 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार खादझान्न की कघी के 
फलस्वरूप सन्‌ 966 में ही [,036 करोड़ टन खाद्यात्त का आयात किया गया । 


कृषि और वापिक थो जनाएं ([966-67 से 968-69 ) 


तृत्तीय योजना की समाध्ति पर 966-67 में चतुर्थ पंचवर्षीय यीजना प्रारंभ हो राकती 
थी, लेकिन ]962 और 965 में वाह्म आक्रमण के फलस्वरूप आंतरिक कार्यक्रम अस्त-व्यस्त 
हो गए थे और लगातार दो वर्ष तक क्ृपि उत्पादन में कमी होती गई। सन्‌ 966 में रुपये 
का अवमुल्यत्र भी किया गया । इस प्रकार खोजता सें आवश्यक समायोजन करने आवश्यक 
थे | अत: यह निश्चित किया गया कि थाड़े समय के लिए चतुर्थ योजना को स्थग्रित कर दिया 
जाए और तीन वर्षो ([966-67, 967-68 एवं 968-69) में बापिक योजनाएँ बनाई 
गई । उच्च फसल देते वाली फसम्तलों के साथ रासायनिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया । 
अच्छी सामथिक बारिश और रासायनिक खाद के प्रयोग से 967-68 में खाद्यान्त का उत्पादन 
9.5] करोड़ टन हुआ, जो वापिक योजनाओं का अधिकतम उत्पादन था। 968-69 के 
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लिए लक्ष्य 0.2 करोड़ टस का रखा गया था परस्तु अनेक भागों में फरालें खराब हो जामे गे 
मात्र 9.4 करोड़ टन ही वास्तविक उत्पादन हो सका । 


कृषि श्रोर चतुथ पंचवर्षोषध योजना (969-70 से 973-74) 

कृषि क्षेत्र में चतुर्थ योजना के दो प्रमुख लक्ष्य थे--प्रथम, विकास की दर में 5 
प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि और हितीय, ग्रामीण जनसंख्या (छोटे किसान, शुप्क खेती वाले 
कृपक, क्ृपि श्रमिक सहित ) को विकास में भाभीदार बनाया जाए और इसके ज्ञाभों में भी । 

खाद्याल उत्पादन का लक्ष्य |2,9 करोड़ टन रखा गया। उत्पादन के लिए अतिरिक्त 
भ्मि लाने की संभावता पर अधिक निर्भरता नहीं रखी गयी। प्रमुख रूप से गहन खेती, 
समन्वित अच्वेषण, सिंचाई सुविधाओं का उचित प्रयोग, खाद का प्रयोग, पौधों का संरक्षण 
और बेती की मशीनों आदि के माध्यम से उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने थे । सहकारिता और 
क्ृपि से संबंधित क्षेत्रों कै लिए योजनाकाल में 5,902 करोड रुपये की कुल योजना में से 
मात्र 2728 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था | 

कार्यक्रम के प्रमुख समन्वय घटक थे - आवश्यक साजो-सामान की लगातार भापूर्ति, 

उन्नत बीजों के उत्पादन की पर्याप्त व्यवस्था, विधिगत कार्यो की व्यवस्था, संध्रहण एवं बीजों 
का प्रभाणीकरण, खाद तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, भू-सुरक्षा संबंधित और दुःध उत्पादन 
कार्य भी भतुर्थ योजना में तेजी से गतिशील किए जाने थे । 

969-70 से कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ कृषि विकास के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। 

बेन्द्र सरकार के क्ृपि विभाग द्वारा बनाए गए कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त निम्न प्रकार है-- 

). 397-72 से 973-74 की अवधि में छोटे और सीमान्‍्त किसानों के साथ ही 
रुखा पीड़ित और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था की 
गई थी । 

2. खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए नई तकनीक और 
अम्वेपण कार्यक्रम विकसित किए गए । 

3. केन्द्रीय जल बोडई हारा पानी की व्यवस्था और भूमिगत पाती के प्रयोग के कार्य 
विशेष देखरेख में चलाए गए । इसका उद्देश्य मौनूसूत की निर्भरता को छोड़बर 
पानी के प्रयोग को बढ़ाबा देना था । 

4. पौधों की सुरक्षा और दवा छिड़कने के लिए एक अलग क्रपि विभावन निर्देशालय 
की स्थापना की गई और संबंधित कार्यों के लिए अज़ग दीम भी बनाई गई । 

सन्‌ 970-7 भें राष्ट्रीय कृपि आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य कृषि क्षेत्र 

को प्रगति तथा समस्याओं और संभवाताओं की जानकारी प्राप्त करता था। आयोग का 
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प्रमुख काये, विस्तार से वर्तमान उत्बति का अध्ययच करता ओर सुधार के लिए सिफारिशें 
प्रस्तुत करता था । मार्च 975 में इसने 22 अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे । 

973-74 के लिए चतुर्थ योजना का लक्ष्य खाद्यान्त उत्पादत के लिए 2.9 करोड़ 
टन था, जबकि वास्तविक उत्पादन !.4 करोड़ टन ही हुआ । उच्च किस्म की फसल का 
उत्पादन योजना के 3.] करोड़ टन के लक्ष्य के स्थान पर 2.4 करोड़ ठन ही हुआ । कुल 
पिल्लाकर उच्च फसल किस्म की सफलता संतोपजनक रही। परल्तु सभी क्षेत्रों में बहू समान 
नहीं थी, क्योंकि व्यापारिक फसलों में सिंचाई सुविधाओं की कभी के फलस्वरूप गिरावढ आई । 
इसी प्रकार विभिन्न किस्म के तिलहन और मूँगफली में कमी के प्रमुख कारण पर्याप्त ऋण 
सुविधाओं की कमी और मौनसूनी प्रकोप थे । 

रासायनिक खाद का वास्तविक उपभोग 28,39 लाख टन हुआ, जबकि लक्ष्य 55 
लाख टन का था। नाइट्रोजन 8,29 लाख टन, फासफोरप्त 6.50 लाख टन और के 20 का 
3,60 लाख टन उपयोग हुआ जबकि इनके लक्ष्य क्रमशः 32, 4 और 9 लाख टन थे | 

मछली, दूध और ऊन का उत्पादन भी लक्ष्यों से त्ीचे रहा।। 973-74 में इनका 
उत्पादन क्रमशः: 22,69 लाख टन, 2,32 करोड़ टन, और 3.0] करोड़ किलोग्राम रहा। 
अण्डे 770 करोड़ उपलब्ध हो सके । 


क्ृषि ओर पांचवीं पंचवर्षीय योजना ([974-75 से 978-79) 

पाँचवीं योजना के प्रारूप में दो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे--गरीबी हटाना और 
आ्थिक आल निर्भरता प्राप्त करना। इसके निर्देशन सिद्धान्त निम्त थे--- 

]. परियोजना की शरीर पूति 

2. उपलब्ध क्षमता का पूर्णतम प्रयोग 

3, प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिवत कार्यक्षमता के व्युततम लक्ष्य निर्धारित करना 

4. आशिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए विकास के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करता । 

योजना में 534] करोड़ २० (37250 करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र में और 66। 
करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में) व्यय करने का प्रावधान था। इसमें से 4730 करोड़ रुपये (20 
प्रतिशत) कपि और संबद्ध क्षेत्रीं में व्यय किए जाते थे । खाद्यान्त उत्पादन का लक्ष्य 4 करोड़ 
टन तिर्धारित किया गया था। कृपि में विकास की दर 4.2 प्रतिशत प्रति वर्ष (चौथी योजना 
में 3.9 प्रतिशत प्रति वर्ष ) निर्धारित की गई थी । 0 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त फप्तल उत्पादक 
क्षेत्र शामिल करके कुल उत्पादन क्षेत्र 8.0 करोड हैक्टेयर करना था (972-74 में यह 
]6.9 करोड़ हैक्ठेयर था) । 


फ़सल उत्पादन में अधिक वृद्धि के लिए बहु-उ श्यीय प्रयत्न निम्न प्रकार किए जाने थे ; 
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|, पमस्याजनित अन्वेषण में पे सामंजस्य 

2, प्रमाणित बीजों में वृद्धि और वितरण बढ़ावा 

3. कृषि विस्तार कार्यक्रमों में वृद्धि 

4, रासायतिक खाद के उपभोग में बद्धि 

5, जल प्रबंधन 

6, साख सुविधाओं में वृद्धि 

7. फसल काटने के बाद की तकतीक में वृद्धि और फसल विक्रय की श्रेष्ठ सुविधाएं 
8. संग्रहण और विक्रय कार्यक्रम में सुधार 

9, भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना। 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादत की मुख्य विधियाँ निम्त प्रकार की थीं--- 
(अ) शुष्क खेती की तकनीक में वृद्धि 
(ब) उच्च किस्म की फसल का चुने हुए क्षेत्रों में उत्पादन; तथा 
(स) 50 बड़ी सिचाई परियोजनाओं के माध्यम से [.4 करोड़ हैबटेयर क्षेत्र में खेती 
के बड़े कार्यक्रम को कार्यान्वित करता । 
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 95]-52 को अपेक्षा अब एक विशाल क्रृषि 
क्षेत्र आथिक मियोजन में शामिल हो गया है, कृषि उत्पादत का काम अब केवल किसान का 
ही तहीं बल्कि सरकार, वित्तीय संस्थाओं तथा छत्पादक भौर विक्रय संगठनों का भी है। 
पॉचवीं पंचवर्षीय योजना अपनी निश्चित अवधि तक ने चल सकी और चार वर्षों में ही इसको 
समाप्त करना पड़ा | 
तत्पश्चात्‌ छठी पंचवर्षीय योजना (978-83) का प्रारूप तैयार किया गया। यह 
मोजना आवर्ती योजता प्रविधि पर आधारित थी। किन्तु यहु छठी योजना भी अधिक समय 
तक ते चल सकी और इसको बीच में ही छोड़ना पड़ा । अतः इस अध्याय में केवल पाँचवीं पंच- 
वर्षीय योजना तक ही कृषि अध्ययन को रखा गया है । 
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98 की जनगणना से प्राप्त कुछ आँकड़ 


जन संख्या 
व्यक्ति. 683,80,053| 658,40,676.. (आसाम तथा 
पुरुष 353,१47,249 339,895,757 जम्मू-कश्मीर को 
स्त्री 330,462,802 38,244,99 छोड़कर) 
विद्व की तुलना में 
भारत का स्थान ; दूसरा 
जनसंख्या का अनुपात ; 5,53 प्रतिणत 
क्षेत्रफत्ष का अनुपात : 2.4 प्रतिशत 
97]-8 में वृद्धि-वर 
शआ व 5, -+-24.43% 
जनसंख्या का घनत्व 
हक ॥ 


, प्रति 000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 


935 


' सीक्षरता दर 


कुल 36.7 प्रतिशत 

पुरुष 46.74 प्रतिशत 

स्त्री 24,88 प्रतिशत 
ग्रामीण जनसंख्या का कुल जतलसंख्या में भनुपात ; 72,27 प्रतिशत 
गाँवों में बसी जनसंख्या : $0],952, 69" 
शहरों में बसी जतसंख्या : 56,88,507* 


0. 97-8 में ग्रामीण जनसंख्या की बृद्धि-दर --8.96%* 


” आसाम तथा जम्मू -कइ्मीर को छोड़कर 


98] के जनगणना से प्राप्त कुछ आँकड़े 


!, कामगारों की संख्या 


(अ) भुझय-कामगार 


व्यक्ति 

कुल 220,082,53] 
ग्रामीण 374,529,[3 
शहरी 45,553,4 8 

(ब) 
कुल 27,065,784 
ग्राभीण 23,553,480 
शद्गरी 3,52,304 


2, कार्य-पहभागिता दर 


पुरुष 

74,5,38 4 

34,097,736 
40,07,648 


सीमांत-कामगार 
6,69,82 
5,426,640 
,264, 542 


(अ) और (ब) को प्रिल्ाकर 


कक 20, 4. कम 0५५ अमल 

97]... 498[.. 97 98] 
कुल 34.7 37.88 3975 35339 
ग्रामीण. 35.33 39.46 53,78 54,32 
शहरी. 29.6] 3.4] +ै8.8 8 49.70 

केवल (भ) श्रेणी 
कुल 33,399 33.44 52.6। 5,.23 
ग्रामीण. 34.04 34.77 53.62 52,2] 
शहरी 29.34 29.[7 48,82 48, 8 
3. कार्य की दृष्टि से मुख्य काप्गारों का विभाजन (प्रतिशत) : 
(कुल) 
__ कृषक क्पि-अमिक घरेलू-उद्योग 

व्यक्ति 4,53 25.6 3.99 
पुरुष 43.77 9.77 3,69 
स्त्री 33.03 49.57 5.6 
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सन्नी 


पराानर-गयानपननपहााननपन_-_-_-_-_- सन पानपानलीन क्या» ना पी. नमन मना." 


40,43 [,3 77 


5,535,770 


20,374,602 


| 


97] 
4,22 
5,92 

7,8 


42.]3 
3,44 
5.68 


8,26,840 
2,247,762 


स्त्री 
98 ] 
20,855 
23.89 
0.64 


]4,4 4 
|6,49 
हे के 5 प 


अन्य -फासगार 


29.32 
32,777 
6,24 


)00 


व्यक्ति 
पुरुष 
स्त्री 


” व्यक्त 
पुरुष 
स्त्री 


]4, कुल जनसंख्या में भुझ्ष कामगारों का प्रतिशत : 


व्यक्ति 
पुष्प 
स्त्री 


व्यक्ति 
पुरुष 
स्त्री 


व्यक्ति 
पुरुष 
सन्नी 


नोट ; 


5.00 


55.26 
36,086 


के 
5.26 
35.4] 


कश्क 


(ग्रामीण) 


30.2 


24.26 
49.57 


(शहरी) 


6,3 
4,74 
6,3 2 


(कुल) 


क्षि-भ्षमिक 


3,89 


22,42 
4.77 


]7.73 
28,9 3 
60,008 


.83 
2.9 4 
0.39 


8.4] 
0.83 
6,586 


(ग्रामीण) 


[0,47 
20208 
8.47 


(शहरी ) 


[,/9 
2५० 6 
,23 


3.40 


3,6 
4,23 


6.25 
5,46 
4,9 8 


_अस्य क्ामगार 


|,4 
8,68 
3.09 


60.57 
0,69 
2,24 


23.85 
43,36 
3.99 


भारत में ग्रामीण विकास 


3.48 


7.32 
9.34 


82,35 
84,54 
50.59 


कूल कामगार 
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उपर्युक्त आँकड़ भारतीय जनगणना 98] के अंतर्गत प्रकाशित पेपर !,2 तथा 3 
पर आधारित हैं | जेता कि वहाँ बताया गया है कि क्र० सं० |-4 पर दिए हुए 
किड़ों में'भासाम- तथा जम्म-कद्मीर राज्यों के आँकड़े शामिल नहीं हैँ । 

५ 


